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 6371  जी०  de  एक्सप्रेस का  देर  से  चलना  33 Late  running  of  G.  ह द  Express

 (  |  )
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 6372  गुजरात  में  स्टेनलेस  स्टील  बनाने  के  Licances  for  manufacturing  of  Stainless

 लिए  लाइसेंस
 Stee]  in  Gujarat.  33

 Small  Scale  industries  in  Gujarat  34 6373  गुजरात  में
 लघु  उद्योग

 0374  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  उड़ीसा  से  Appligagons  for  Industria!  licences.

 आवेदन  पत्र  from  Orissa

 6376  प्रतिरक्षा  कोटे  से  स्कूटरों  का  आवंटन  Allotment  of  scoofers  from  the  Defence

 34-35 Quota

 6377  रेलवे  में  सहायक  निर्माण  निरीक्षक  के  Filling  up  of  posts  of  Assistant  Inspector

 पद  भरना  of  works  on  the  Railways  35-36

 Passenger  and  goods  facilities  on  Stat~ 6378  इटारसी-जबलपुर  सेक्शन

 के  स्टेशनों  ions  on  Itarsi  Jabalpur  section
 रनों  पर  यात्री

 तथा  माल

 सुविधायें  (Central  Railway)  36

 6379  इटारसी  जंक्शन  पर  Terminal  and  passenger  facilities  at

 36-37
 टर्मिनल  तथा  यात्री  सुविधाओं की

 Itarsi  junction  (Central  Railway)

 व्यवस्था

 Cultivable  land  on  Central  Railway  37 6380  मध्य  रेलवे  में  कृषि  योग्य  भूमि

 6381  क्षेत्रीय रेलों  से  रेलवे  ars  के  कार्यालय  Clerks  Drafted  to  Railway  Board’s  office

 में  भेजे  गए  ्  from  the  Zonal  Railways  37-38

 6382  रेल  का  यात्रा  भाड़ा  Rail
 passenger

 fare  38-39

 6383  कानपुर  से  इलाहाबाद  तक  Mail/Express  Train  from’  Kanpur  to

 प्रेस  रेलगाड़ी  Allahabad  39

 0384
 गुजरात

 में  अनुसूचित  जातियों  और  Central  Schemes  for  the  Construction

 _of  Houses  for  Scheduled  Castes अनुसूचित आदिम  जातियों  के  लिए

 मकान  बनाने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजनायें  and  Scheduled  Tribes  in  Gujarat  39-49

 6385  मुरादाबाद में  रेलगाड़ी  का  देर  से  हूँ  Late  Arrival  of  a  train  at
 Moradabad  40-4]

 चना

 6386  संग चल  करमचारियों  को  यात्रा  भत्ता  Travelling  allowance  to  running  staff  41

 6387  पश्चिम  रेलवे  में  रेलवे  लाइन  के  साथ  Cultivable  land  along  Railway  line  on

 साथ  कृषि  योग्य  भूमि  Western  Railway  41-42

 6388  सहारनपुर  लाइट  रेलवे  Shahdara  Saharanpur  light  Railway  42

 6389  मेसी  गण  श  फ्लोर  लिमिटेड  M/s  Ganesh  Flour  Mills  Ltd.  42

 6390  रेलवे  सतकंता  विभाग  Railway  vigilance  department  42-43

 (  iii  )
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 6391  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  तथा
 eat

 lindustan  Ltd.  and  Heavy  Engi-

 इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  neering  Corporation  43

 Railway  Accidents  ,  43. 6392  रेलवे  दुआएँ

 6393  dad  कूपर  बन  कम्पनी  लिमिटेड  M/s  Gooper  रटते  Gompany  Ltd

 कानपुर  Kanpur  44

 6394  आसाम  में  कागज  तथा  सीमेंट  उद्योग  Papér  arid  Cement  industries:  in  Assam

 6395 रेलवे  द्वारा  कोयले के  माल  डिब्बों  Supply  of  Coal  Wagons  by  Eastern

 की  सप्लाई  Raitway  45

 6396  are  उद्योग  में  बेकार  क्षमता  Idle  capacity  in  Cable  Industry  45-46

 6397  fatal  का  उत्पादन  Production  of  Cigarettes  46

 6398  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  Industrial  Estates  in  Public  Sector  in

 क्षेत्र  में  ओद्योगिक  बस्तियाँ  Fourth  Plan  46-47

 6399  पश्चिम  बंगाल  में  लघ  उद्योगों  के  fac
 Capital  outlay  ou  small  scale  Industries

 पूँजी  परिव्यय  in  West  Bengal  47

 6400  कोयला  खान  मालिकों  को  माल  डिब्बों  Supply  of  Wagons  to  Colliery  Owners  47-48

 की  सप्लाई

 43 6401  महाराष्ट्र  के  गाँव  में  जातिवाद  Casteism  in  Maharashtra  Village

 6402  एपेंडिक्स-तीन-ए  की  परीक्षा  Appendix  III-A  Examination  48-49

 6403  दिल्‍ली  और  फिरोजपुर  डिवीजनों  कें  Combined  Seniority  List  of  Ms  of

 49-50 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  agit  ‘Delhi’  and  F  erozepur  Divisions

 वरीयता  सुची

 6404  कर्मचारी  कल्याण  निरीक्षक  Personuel  Welfare  Inspectors  50-51

 6405  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  हरिजनों  की  Disbursement  of
 Grants  to  Harijans  by

 निर्माण  के  लिए
 अनुदान

 दिया  Administration  51.0

 जाना |

 51-52 6406  wo  एस०  बी०  डिजाइन  के  डिब्बे  A.  T./S.  B.  Designed  Coach

 6407  wo  टी  ०/  एस०  बीं०  डिजाइन  के  दो  A.  T./S.  B.  Designed  Two  ier  Sleeper

 टायर  वाले  Coaches  52

 6408  पंजाब  मेल  में  पंखों  औंर  बिजली  की  Fan  and  Lighting  arrangements  111

 व्यवस्था  Puniab  Mail  52-53

 6409  गंगापुर  fadt  रेलवे  स्क  कों  डिग्री  Conversion of  Gangapur  City  Railway
 कालिज में  परिवर्तन

 53 School  into  Degree  College

 1v  )
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 अता०  प्र्  | है

 5,  Q.  Nos.

 6410
 गंगापुर  सिटी  रेलवे  स्कूल  Gangapur  City  Railway.  School

 Improvements  in  Kota  Division  53-54 6411  कोटा  डिवीजन में  सुधार

 ह  for  Small  Steel  Rolling  Mills  54 6412  छोटी
 इस्पात

 बेलन  मिलों  के

 लाइट्स

 6413  पूर्वोत्तर  रेलवे  कर्मचारी  North:  Raster  (allway
 Union

 शाखा  -Sqneper  Bearch  ;  54-55

 6414  मध्य  प्रदेश  में  नेपा  मिल्स  की  प्रगति  Progress  of  Nepa  Mills  (M.  P.)  55

 6416
 देहरादून  क. एक्सप्रप  के  साथ  लगाये गए  Bogies  attached  to  Dehradun  Express  55-56

 डिब्बे

 Re-instatement  of  Workmen  in  Electric 6417  मध्य  रेलवे  की  इलेक्ट्रिक  रिपेयरिंग  शाप

 Repairing  Shop  of  Central  Railway  56  57 में  कर्मचारियों  की  बहाली

 6419  मध्य  प्रदेश  को  अम्बर  चरखों  की  सप्लाई  Supply  of  Ambar  Gharkhas  to  Madhya

 Pradesh  57

 6420  मध्य  प्रदेश  में  कुटीर  उद्योग  Cottage  Industfies  in  Madhya  Pradesh  57

 6421
 मध्य  रेलवे  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  Contracts  to  Co-operative  Socicties  for

 का  पानी और  खाद्य  सामग्री  सप्लाई  supply  of  drinking  water  and  food-

 करने  के  सहकारी  समितियों  को  stuffs  at  Railway  stations  on  the

 देना  Central  Railway  57-58

 6422
 मध्य  प्रदेश  में  उपरि  पुल  Over-bridgeS  in  Madhya  Pradesh

 6423  पश्चिम  रेलवे  के  साबरमती  लोको  शैड  Memorandum  from  Employees  of  Sabar-

 के  कर्मचारियों द्वारा  ज्ञापन  mati  Loco  Shed,  Western  Railway  58-59

 6424  दिल्‍ली  आने  वाली  ar  लाल  5० ०1 of  trains  corhing  to  Delhi  near

 किले  के  निकट  रुकना  Red  Fort  59

 6425  अखिल  भारतीय  अनुसचिवीय  कर्मचारी  from  All  India  Ministe-

 दानापुर  शाखा  के  कर्मचारियों  rial  Staff’  Nesociation  Danapur

 Branch  59-60 द्वारा  ज्ञापन

 60  61 6426  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  Rajdhani  Express

 6427  नावें  के  उद्योग  मन्त्री  की  यात्रा  61-62 Visit  by  Industry  Minister  of  Norway

 6428  उत्तर  रेलवे  में  आशुलिपिकों  के  लिए  Departmental  Examination for  Stenogra-

 विभागीय  परीक्षा  phers  in  Northern  Railway  62

 6429  बाल  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  का  Report  ‘of  ‘Committee  on  children

 welfare  62-63

 (  )
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 अताਂ  प्रश्न  संख्या

 U  5.0  .(  Nos.

 6430  adara  बालਂ  किनारा  केन्द्रों  संस्थानों  Improvement  of  conditions  of  Existing

 की  स्थिति में  सुधार  Child  Welfare  Centres/Institutions  63

 Chairman  of  Companies  with  foreign 6431
 विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  कम्पनियों  के

 चेयरमेन  Collaboration  63-64

 6432  aa  wa  कारखानों के  लिए  लाइसेंस  Licences  for  ew  breweries  64

 Loss  to  Mining  and  Allied  Machinery 6433  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी

 पोरेशन को  घाटा  Corporation  64-65

 6434  स्कूटरों  को  वितरण  Distribution  of  scooters  65-66

 6435  गत  मध्यावधि  चुनाव  में  जाली  मत  डाले  Casting  of  Bogus  Votes  in  Jast  Midterm

 जाना  Elections  66

 6436  रेलवे  में  सेवामुक्त  संबंधी  आदेश  Seivice  टापा  8000  orders  on  Railways  66-67

 6437  रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  लिए  Lunch  Hour  for  Railway  Commercial

 Clerks  67 मध्यान्ह  भोजन  का  समय

 N.  G  Railway  line  from  Sawai
 6438 सवाई  माधोपुर  से  जयपुर  तक  छोटी

 रेलवे  लाइन  Madhopur  to  Jaipur  67-68

 6439  समस्तीपुर  में  मकैनिकल  वर्कशॉप  में  पदों  Upgrading  of  posts  in  Mechanical

 का  दर्जा  बढ़ाना  workshop  at  Samastipur

 6440  मद्य निषेध  संबंधी  विधान  Legislation  on  Prohibition  68-69

 69 6441  राजस्थान  में  हरिजनों  की  सहायता  Assistance  for  Rajasthan  Harijans

 6442  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  रेलवे  फाटक  Level  Crossings  on  North  Eastern

 Railway  69-70

 6443  राज्यों  द्वारा  रेलवे  सम्पर्क  .  सड़कों  का  Construction  of  Railway  Approach

 निर्माण  Roads  by  States  70

 6444  बिजली  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  के  Double  ‘Track  on  Suburban  Routes  for

 Electric  Trains  70-71
 लिए  उपनगरीय

 मार्गों  पर  दुहरी

 लाइन

 6445  बौखारा  में  हाल्ट  स्टेशन  Halt  Station  at  Bokhara  8.0

 6446  मैसर्स  टर्नर  मॉरीसन  एण्ड  कम्पनी  M/s  Turner  Morrison  and  Co.  Ltd.  71-72

 लिमिटेड

 6447  तलाक  का  अधिकार  Right  to  seek  divorce  72-73

 6448  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  Poor  performance  of  public  sector

 Industries  73-74

 (  vi  )
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 6449  ढलाई  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  Installed  capacity  of  foundry  Industry  74

 6450  तंदूर  स्टेशन पर  आक्रमण  Attack  on  Tandur  Station  74-75

 6451  बुनियादी  उपभोक्ता  उद्योगों  के  लिए  Delicencing  of  Basic  Consumer  Indus-

 लाइसेंस  व्यवस्था समाप्त  करना  tries  75

 6452  कलेक्टर  फामंस  एण्ड  फोरेस्टर  कम्पनी  The  Collective  Farms  200.  Forests

 75-76
 लखीमपुर  प्रदेश  )  Company,  Kheri  Lakhimpur  (U.P.)

 6453  अनुसूचित  जातियों  प्रनुसुचित  आदिम  Housing  Scheme  for  Scheduled  Castes/

 Scheduled  Tribes  sent  by  Goa जातियों के  लोगों  के  लिए  गोझा

 कार  द्वारा  भेजी  गई  मकान  निर्माण  Government  76

 योजना

 6454  अहमदाबाद-आबु  रोड  रेल  सेवा  को  Extension  of  Abmedabad  Abu  Road

 मारवाड़  जंक्शन  तक  बढ़ाना  Train  service  upto  Marwar  Jn.  76-77

 6455  डालना  और  रानी  स्टेशनों पर  ऊपर  Overhead  Bridges  at  Falna  and  Rani

 Stations  77
 के  पुल

 Central  Grants 6456 मध्य  प्रदेश  के  समाज  कल्याण  विभाग  to  Madhya  Pradesh

 को  केन्द्रीय सरकार  के  अनुदान  Social  Welfare  Department  77-78

 6457  त्रिपुरा  में  बनों  पर  आधारित  उद्योग  Forest  based  industries  in  Tripura  78

 6458  त्रिपुरा  में  रेलवे  लाइनों  का  विस्तार  Extension  of  Railway  lines  in  Tripura  78-79

 6459  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  की  Fall  in  Rate  of  एि०उण्टंणा  of  Heavy

 दन  दर  में  कमी  Engineering  Corporation  79

 6460  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी में  मिलने  Quality  of  Food  served  in  the  Rajdhani

 ala  भोजन का  स्तर  Express  79  80

 6461  कमर्शियल  कलक  Commercial  Clerks  80

 Leakage  of  question  papers  at  Northern 6462  उत्तर  रेलवे  ओक  ग्रोव  भारी पानी

 में  प्रश्न-पत्रों  का  पहले  पता  लग  Railway  Oak  Grove  School

 जाना  Jharipani  80-81

 6463  हिन्दुस्तान  केस  लिमिटेड  Hindustan  Cables  Ltd.  81

 6464
 गुन्टाकल  से  मेरा  तक  बड़ी  लाइन  B.  G.  Line  from  Guntakal  to  Macherla  81-82

 6465  आधार  प्रदेश  में  ट्रैक्टर  बनाने  Tractor  plant  in  Andbra  Pradesh  82-83

 कारखाना

 6466  रेलवे  में  आशुलिपिकों  का  चयम  Selection  of  stendgrapbers  on
 Railways

 83

 6467  उत्तर  रेलवे  के
 आशुलिपिक  Stenographers  on  Northern  Railway  83-84

 |  ) vii
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 Mal  nar  Road  Station  84
 6468  माहनार  रोड  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय  Waiting  Room  at  aia

 6469  मकवानपुर  स्टेशन  के
 निकट  रेलवे  फाटक  Approach  Road  to  Railway  Level

 तक  सम्पर्क  सड़क  Crossing  near  Bhagwanpur  Station  84-85

 85 6470  स्टेशनों  पर  माल  चढ़ाने  व  Goods  Handling  Contracts  at  Stations

 रखने के  ठेके

 6471  रेलवे  में  वरिष्ठ  वेतन-मान  वाले  Stenographers  for  Senior  Scale  Officers

 85-86
 कारियों के  लिए  आशुलिपिक  on  the  Railways

 6472  कारों  के  शीशों  की  किस्म  में  गिरावट  Deterioration  of  quality  of  Glasses  of

 Cars  86

 6474  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  द  Enquiry  into  the  working  of  the  British

 संचालन के  बारे  में  जाँच  ‘India  Corporatior  86-87

 6475  बीकानेर  डिवीजन  में  असिस्टेंट  पसंद  A.  Is  in  Bikaner  Division  87

 इन्सपेक्टर

 6476  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  आयातित  Use  of  Ttmported  Crockery  by  Railway

 प्यालों  आदि  का  उपयोग  Officers  87-88

 6477  चुनाव  याचिकाओं  के  निपटाने  के  लिए  Time  Limit  for  Disposal  of  Election

 समय  सीमा  Petitions  88

 6478  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  88-89 Publié  'Séctor
 Industries

 in  States

 6479  हिन्दुस्तान  मशीन  बंगलौर  में  Production  of  watches  in  Hindustan

 घड़ियों  का  उत्पादन  89
 Machine

 Tools,  Bangalore

 6480  उत्तर  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  भई  New  ‘Railway  Lines  in  U.P.  and

 रेलवे  लाइनें  Andhra  Pradesh  89-90

 6481  क्या  के  निकट  39:  अप  Derailment  of  39  UP  Upper  India

 अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  Expreis  near  Kiul  (  Eastern

 पटरी से  उतरना  90

 6482  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  गोलीकांड  Firings  by  Railway
 Protection  Force  90-91

 6483  रेलवे  यात्रियों  से  तीर्थयात्रा कर  91 Pilgrims  Tax  from  Railway  Passengers

 91-92 6484  पूर्वी  राजस्थान  में  ta  परियों  बनायें  Railway  Projects  in  East  Rajasthan

 Translation  of  State  Laws  into  Hindi  92 6485  राज्य  विधियों  का  हिन्दी  में  अनुवाद

 6486  डिवीजनल  सुपरिंटेंडेंट  नई  Head  Gear  Telephones  in  D.  S.  Office

 दिल्‍ली  के  रेलवे  में  हैड गियर
 New  टापा  Railway  xchange  92-93

 टेलीफोन

 é  का y
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 6488  रेलवे  सम्पत्ति की  चोरी  Theft  of  Railway  Property  93

 6489  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  का  In  ४01४1] ८111  of  Railway  Protection

 चोरी  में  हाथ  For  inel  in  thefts  93-94

 6490  औद्योगिक  बस्तियों  के  उत्पादन  Production  in  the  Industrial  Estates  94

 6492  रूई  का  व्यापार  Cotton  Trade  94

 0493
 कन्नौज  के  निकट  कूडा पुर  में  रेलवे  क्लिक

 Murder  of  Railway  Clerk  of  Kudapur

 की  हत्या  near  Kanauj  94-95

 6494  खादी  ग्रामोद्योग नई  दिल्‍ली  द्वारा  Sale  of  Inferior  Quality  Honey  in  Khadi

 घटिया  किस्म  के  शहद  की  बिकी  Gramodyog  Bhawan,  New  Delbi  95

 6495  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  Khadi  and  village  Industries  Commis.

 ‘sion  95-96

 6496  गांधीजी की  जन्म  शताब्दी  के  संबंघ  में  Khadi  Exhibition  in  connection  with

 खादी  प्रदर्शन  Gandhi  Ji’s  Birth  Centenary  96

 6498  आस्ट्रेलिया  से  मोटर  गाड़ी  बनाने  का  Automobile  Plant  from  Australia  96-97

 कारखाना

 0499
 gee  मेडिटेशन  कोटा  में  Appointments  in  Instrumentation  Ltd.,

 शक्तियां  Kota  97

 6500
 इंस्ट्रूमेंटेशन

 लिमिटेड  कोटा  का  निदेशक  Board  of  Directors  of  the  Insirumenta-

 asa  tion  Ltd.,  Kota  97-98

 0501
 इन्कार  मेंटेन  कोटा  के  Bonus  to  employees  of  Instrumentation

 रियों को  बोनस  Ltd.,  Kota

 6502 मध्य  रेलवे  में  कल्याण  स्टेशन  पर  एक  Additional  Platform  at  Kalyan  Station

 अन्य  प्लेटफा में  on  the  Central  Railway

 6503  लोनावला-पूना  लाइन  पर  Extension  of  Loop  Line  on  Lonavla

 लूप  लाइन  विस्तार  Poona  line  (Central  Rly.)  98-99

 6504  बम्बई  उपनगर  यातायात  की  व्यवस्था  Suburban  Transport  arrangements  in

 Bombay  99

 6506  साउथ  इण्डिया  वाईकोस  Payment  of  dividend  by  South  India

 नाडु  द्वारा  लामांश  का  भुगतान
 Viscose  Company,  Tamilnadu  99-100

 6507  पश्चिम  रेलवे  में  नई  सवारी  गाडियाँ  Introduction  of  New  Passenger  Trains

 चलाना  on  the  Western  Railway  100-101

 1508
 gree  ite  कोटा  Instrumentations  Ltd.  Kota  101

 (  ix  4
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 Production  of  Instrumentation  Limited 6509
 टेशन

 लिमिटेड  कोटा में
 उत्पादन

 Kota  101-102

 Loading  anc  espatch  of  Tank  Wagon 6510  सिलीगुड़ी  से  गोट  तक

 टेंक  बैगन  का  भरा  जाना  और  भेजा  ex.  5111]  |  (0  Got  (N.  E.  Rly)  102-103

 जाना

 6511  दिल्‍ली  ate  भागरा  में  फर्मों  पर  छापे  Raid  on  Firms  in  Delhi  and  Agra  103

 6512  पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  के  लिए  Licences  for  Industries  in  West  Bengal  103-104

 ~
 लाइसंस

 6513  पश्चिम  बंगाल  में  नये  उद्योग  स्थापित  Applications  for  Setting  up  of  New

 104
 करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  Industries  in  West  Bengal

 6514  कमानी  मेटल  एण्ड  एलायेज  लिमिटेड  Licence  to  Kamani  Metal  and  Alloys

 104 बम्बई  को  लाइसेंस  Ltd,  Bombay

 6515  कुछ  समवायों  के  निदेशक  तथा  अंशधारी  Directors  and  Shareholders  of  certain

 104-105
 companies

 105 6516  ढले  इस्पात  के  डिब्बों  का  आयात  Import  of  cast  steel  bogies

 6517  पश्चिम  ata  रेलवे  के  साथ  माल  डिब्बों  Agreement  with  West  German  Railway

 के  बारे  में  करार  105 regarding  Wagons

 105-106 6518  जोधपुर  मेल  रेलगाड़ी  का  पटरी  से  Derailment  of  Jodhpur  Mail

 उतरना

 6519  इस्पात  की  उपलब्धि  Availability  of  Steel  106

 Death  of  A  Khalasi  in  Samastipur 6520  समस्तीपुर  वर्कशॉप  रेलव े)  में

 एक  खलासी  को  मृत्यु  Workshop  (North  Eastern  Rly.)  106-107

 6521  वर्धा  में  इस्पात  ढालने  का  कारखाना  Steel  Casting  Plant  at  Wardha  107

 6522  नैनी  में  इस्पात  ढलाई  कारखाना  Steel  Casting  Plant  at  Naini  107

 6523  जामिया  उस्मानिया  स्टेशन  पर  सहायक  Setting  Fire  by  Students  to  M’s

 स्टेशन  मास्टर  के  कमरे  छात्रों  द्वारा  Room  in  Jamia  Osmania  Station  108

 आग  लगाई  जाना

 Allocation 6524  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  to  Delhi  Polytechnics  of

 ख़ादिम  जातियों  के  oral को  Scholarship  to  Scheduled  Caste/

 वृत्तियां  देने  के  लिए  दिल्‍ली  Scheduled  Tribe  Students  108-109

 निक  को  धन  का  नियतन

 6525  विदेशों से  विशेषज्ञों  को  बुलाना  Experts  from  Foreign
 Countries  109

 (  x



 WR|TTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd)- प्रश्नों के  लिखित  zee  AUST

 विषय  Subject  पृष्ठ  /Pages

 करता  * (५  स०

 oF  Q.  Nos.

 ion Yam  annawe  vf
 fectr
 aetri ६  चराग़  श्श् 1°  Raw  Ma  chines  from 0526  जमंनी  से  विद्युत-चालित  आरा  मशीनों  | ि  ५१६  छा

 का  आयात  Germany  109-110

 6527  दक्षिणा  मध्य  रेलवे के  विरुद्ध  feat  Decree  against  South  Central  Railway  110

 6528  नई  दिल्‍ली स्टेशन  पर  माल  डिब्बों से  Unloading  of  Wagons  at  New  Delhi

 माल  उतारना  Station  110-111

 Railway  ‘ine  on  Latur  Latur  Road 6529  लातूर-लातूर  रोड  मध्य

 रेलवे  लाइन  (South  Central  Railway)  111-112

 6530  मिराज-लटूरी  छोटी  जाइन  को  मीटरगेज  Conversion  of
 Miraj

 Latur  N.  G.  Line

 लाइन  बनाना  into  Metre  Gauge  112

 6531  कुछ  फर्मों  को  लाइसेंस  Licences  to  certain  firms  112

 6532  खादों  के  उत्पादन  में  कमी  Fall  in  production  of  Khadi  112-113

 More  passenger  amenities  during  Fourth 6533  चौथी
 परियोजना

 में  अधिक  यात्री

 Plan  113 सुविधायें

 Benami  Shareholders 6534  बेनामी  श्रंशघारी  113-114

 6535  चौथी  योजना  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 Khadi

 and  Village  Industries  in  Fourth

 Plan  114

 6536  अमरीका  को  इस्पात  और  हैवी  Export  of  Steel  and  Heavy  Engineering

 निर्धारण की  वस्तुओं  का  निर्यात
 Goods  to  USA  114-115

 6537  अस्पृश्यता  निवारण  अधिनियम  का  Capital  punishment  for  violation  of

 115
 उल्लंघन  करने  वालों  को  मृत्यु  दण्ड

 untouchability  Law

 6538  उत्तर  प्रदेश में  नई  खेलने  लाइनें  New  Railway  Lines  in  U.  P.  115

 0539  हिन्दुस्तान  स्टील  से  माल  की  Pilferage  of  material  from  Hindustan

 चोरी  Steel  Ltd.  116

 Late  arrival  of  train  at  Moradabad  116-117 6540  मुरादाबाद  में  रेलगाड़ी  का  विलम्ब  से

 आना

 सभा  में  प्रक्रिया  के  बारे  में  Re.  Procedure  in  the  House  117-118

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  118

 प्राक्कलन  समिति  Estimates  Committee  119

 सिफारिशों  सम्बन्धी  उत्तरों  के  बारे  में  विवरण  Statement  re.  replies  to  Recommenda-

 tions

 लोक  लेखा  समिति  Pubiic  Accounts  Committee  119

 पैंतालीस  सेवा  प्र निवेदन  Forty  fifth  Report.

 (  xi  )



 विषय  Subject  पृष्ठ  ]|Pages

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  Committee  on  public  undertakings

 सकती  सेवा  प्रतिवेदन  Thirty-first  Report  119

 संविधान  (  बाईसवां  संशोधन  )  विधेयक  के  Motion  re.  suspension  of  Rule  338  in

 सम्बन्ध में  नियम  338  के  निलम्बन के  respect  of  Constitution  (Twenty-

 बारे  में  प्रस्ताव  second  Amendment)  Bill  119-120

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  Shri  Shri  Ohand  Goyal

 श्री  अब्दुल गनी  दार  Shri  Abdul  Ghani  Dar

 संविधान  विधेयक  Constitution  (Twenty-second  Amend-

 120-135 ment)  Bill

 बिचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider

 श्री  यशवंत राव  विलास  Shri  Y.  8,  Chavan

 श्री  अब्दुल गनी  दार
 Shri  Abdul  Ghani  Dar

 श्री  रंगा  Shri  Ranga
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 लोक-सभा  वाद  विवाद  dig  अनूदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 15  अगर  1969,  25  1891

 Tuesday,  April  15,  1969,  Chaitra  25,  1891  (Saka)

 os

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 ] Mr.  SPEAKER  IN  THE  CHAIR

 ee

 प्रश्नों  के  मो ठीक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पिछड़े  वर्गो  को  सुविधाएं

 o|-

 *  1081,  श्री  मोलह  प्रसाद  :  श्री  राम  चरर  :

 थ्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछड़े  at  जिन  सुविधाओं  को  पाने  के  हकदार  वे  सुविधाएँ

 आजकल  उन्हें  आय  के  आधार  पर  नहीं  दी  जा  रहीं  ;

 क्या  सरकार  को  ऐसी  सूचनाएँ  प्राप्त  हुई  हैं  कि  इस  कारण  अधिकांश  लाम  तें  वल

 सवर  हिन्दुओं  को  ही  मिल  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  ये  सुविधाएँ  केवल  पिछड़े

 के
 लोगों  को  ही  उपलब्ध  at  इसके  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग में  राज्य  मन्त्री  फुलझरी
 :

 श्रीमान ।

 श्रीमान  ।



 Oral  Answers  April  15,  1969

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Shri  Molaha  Prashad  :  The  hon.  Minister  has  replied  to  parts  (a)  (b)  and  (५)  in

 the  negative.  May  I  know  the  number  and  percentage  of  the  pecple  so  far  emancipate

 from  socia)  injustice  and  exploitation  ?

 डा०
 gata  गुह

 :
 खेद  है  मैं  प्रतिशत  सम्बन्धी  जानकारी

 नहीं दे  सकती  ।

 किन्तु  मैं  समा  को  बता  सकती  हूँ  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  46  में  निहित  निदेशक  तत्वों  के  अन्तरगत

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  सुविधाएँ  जाति  तथा  समुदाय  के  आधार  पर

 दी  जाती हैं  ।

 Shri  Molahu  Prasad:  I  have  asked  what  percentage  of  people  have  been  emancipated

 from  social  ir  justice  and  given  financial  assistance.

 विधि  तथा  समाज  कल्याण मन्त्री  गोविन्द  :  यह  एक  बहुत at
 अनिश्चित सा

 प्रश्न  है  कि  पिछड़ी  जातियों  के  कितने  प्रतिशत  लोगों  को  घोषणा से  मुक्त  कराया जा  चुका  है  |

 मैं  नहीं  समझता  ऐसे  प्रश्न  का  उत्तर  देना  संभव  है  ।

 Shri  Molahu  Prashad  :  It  is  strange  that  the  ministry  does  not  know  the  number

 of  persons  of  backward  classes  who  have  been  given  these  facilities  while  they  are  able  to

 find  out  the  underground  rodents.  May  I  know  the  time  by  which  the  minimum  basic

 facilities  will  be  ensured  for  the  people  belonging  to  the  backward  communities  under  article

 46  of  the  Constitution  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  पिछड़ी  जातियों  के  सम्बन्ध  में  ga  अधिकारों  सम्बन्धी  अध्याय  में  एक

 उपबन्ध  है  जिसके  अंतगर्त  राज्य  सरकारें  कुछ  जातियों  को  पिछड़ी  जातियों  के
 रूप

 में  अनुसूची में

 रख  सकती  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध उनमें  से  केवल  अधिक  निर्धन लोगों  को

 ही  ये  सुविधाएँ
 दी

 जाती  हैं  और  ये  सुविधाएँ  पिछले  कई  वर्षों  से  दी  जा  रही  हैं
 ।

 जहां  तक
 केन्द्रीय

 सरकार  का  सम्बन्ध  हम  चाहते  कि  पिछड़ी  जातियों  का  पिछड़ापन  यथा  संभव  शीघ्र  समाप्त

 हो  जाये

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  :  Are  Government  aware  that  not  even  50  percent  of  the

 backward  classes  have  been  able  to  get  their  share  in  the  central  services  whether  they  are

 minority  communities  or  Schedu'ed  castes  or  the  Harijans  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  यह  प्रश्न  कि  कितने  प्रतिशत  लोग  पिछड़ी  जातियों  से  सम्बन्ध रखते

 इस  बात  पर  निभंर  करता  है  पिछड़ी  जातियों  में  कौन-कौन  लोग  हैं  ।  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों

 ने  विभिन्न  जातियों  को  पिछड़ी  जातियों  में  रखा  है  ।  यह  एक  विवादास्पद  विषय  किन्तु  जहाँ

 तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  जाति  के  आधार  पर  इसके  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाएँ  केवल

 भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  ही  दी  जाती  हैं  ।  जहां  तक  अन्य  जातियों  का

 सम्बन्ध  ये  सुविधाएँ  उनकी  आधिक  दशा  पर  निभा  करती  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सेवाओं  में  उनका

 जनसंख्या  में  उनकी  प्रतिशतता  के
 जितना

 नहीं  है
 ।  किन्तु  वर्षानुवर्ष यह  अन्तर  कम

 होता जा  रहा  है  ।

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  What  is  the  percentage  of  the  people  belonging  to  the
 Rarckw: a Backward  Classes  according  to  the  report  of  th  Backward  Classes

 Commission
 ;?
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 25  1891  मौखिक  उत्तर

 श्री  गोविन्द मेनन  :  पिछड़ी  जातियों  की  प्रतिशतता  पिछड़ो  जातियों  की  परिभाषा पर

 निमार  करेगी
 ।

 बिना  पूर्व  सूचना  के  मैं  यह  जानकारी  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ
 ।

 अस्पृश्यता  संबंधी  समिति  के  सभापति  का  वक्तव्य

 *
 1082,  sft  पुनीत  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  उनका  ध्यान  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  समिति के
 सभापति

 के  उस
 वक्तव्य

 की  ओर

 दिलाया गया  है  जो  31  1968  को  आफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  हुआ  था  ;

 क्या  सरकार  ने  मध्य  गुजरात  और  मद्रास
 राज्य  की  सरकारों के  साथ  उन

 राज्यों
 में  प्रचलित  छुआछूत  की  प्रथा  के  बारे  में  पत्र  व्यवहार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  स फलर ण [ ह
 :  ऐसी

 टाइम्स  ग्राफ  इण्डिया  में  छपी  है  ।

 तथा
 :  उस  रिपोर्ट  में  लगाए  गए  आरोपों  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 सम्बोधन  किया  गया  है  ।
 मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  सरकारों  ने  उन  आरोपों  का

 खण्डन
 किया

 पर  मद्रास  सरकार  के  उत्तर  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Yagya  Datt  Sharma  The  Perumal  Committee  Report  which  was  laid  on  the
 Table  afew  days  back,  contained  a  note  of  dissent  by  Shri  Achutan.  It  is  surprising  that
 the  note  of  dissent  of  Shri  Achutan  had  been  published  in  the  March  issue  of  ‘Yojna’’
 which  is  a  Government  paper  while  the  report  was  presented  in  April.  Why  this  dissent
 note  was  published  separately  ?  Is  it  not  a  fact  that  pressure  was  put  on  Shri  Achutan  to

 append  a  note  of  dissent  aod  Shri  Sundram,  the  Director  of  Welfare  Commission  was  used
 for  this  Purpose  ?  Hon.  Shri  Menon  is  also  involved  in  this.  I  do  not  know  but  the  story
 of

 donating  rupees  one  lakh  for  a  school  of  Shri  Achutan  is  also  connected  with  this.  Will
 the  hon.  Minister  throw  light  on  all  these  things  and  tell  why  the  dissenting  note  was

 published
 separately  ?

 श्री  गोविन्द मेनन  .  में  प्रकाशित  लेख  श्री  अच्युतन  का  श्रीमती  टिप्पण  नहीं  है
 ।

 विमति  टिप्पण  समिति  के  सभापति  को  सौंपा  गया  था  ।  उनका  विचार  था  कि  इसको  शामिल  नहीं

 करना  चाहिये  ।  हमने  इसको  सम्बन्धित  पत्रों  में  शामिल  किया  है
 ।

 जहाँ  तक  दबाव  डालने
 और

 1
 लाख  रु०

 का  सम्बन्ध  हम  इससे  इन्कार  करते  हैं  |

 Shri  Yajna  Datt  Sharma:  The  Committee  had  refused  to  append  the  dissenting
 pote,  because  the  main  report  had  already  been  signed  by  Shri  Achutan:  My  submission  is
 that  the  purpose  of  the  note  was  already  included  in  the  report  and  this  is  only  a  case  of

 twisting  of  facts.  It  has  been  given  the  form  of  an  article  and  certain  other  things  have  been
 added  toit  and  published  in  This  was  published  in  March.  This  is  a  wrong
 practice.

 श्री  गोविन्द  सेना  :  योजना  में  प्रकाशित  लेख  से  हमारा  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 इसको  आम

 लोगों  से  लेख  प्राप्त  होते  हैं  ।  श्री  अच्युतन  ने  उस  लेख  में  कुछ
 विषयों

 पर  अपने  विचार  दिये  हैं  ।

 कुछ  कारणों  जो  मेरी या  विभाग  की  समय  में  नहीं  ar  श्रीमती  टिप्पण को  मुख्य  प्रतिवेदन
 के

 साथ  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।
 हमें

 श्रीमती  टिप्पण  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  थी  जो  सभा  पटल  पर

 रखी  |



 Oral  Answe  Chaitm  25,  1803  (Saka)

 धणा  य ु

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  May  I  know  whether  it  isa  fact  that  the  Committee

 has  mentioned  in  its  report  that  the  Gram  Panchayat  of  a  village,  which  was  inaugurated

 by  Mahatma  Gandhi,  has  proclaimed  that  no  Harijan  can  cross  tue  field  of  a  non-Harijan

 and  that  a  Harijan  woman  fined  Rs.  100  for  violating  this  rule  ;  if
 so,  whether  Government

 has  given  thought  to  this  ?

 wee
 aft

 गोबिन्द  सेना
 :  प्रतिवेदन दिये  गये  आरोपों

 ate
 सुझावों  की

 जांघ
 की  जा

 रही

 है  और  उन  पर  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  संसद  सदस्य  समाज  कल्याण  विभाग  की  मांगों  पर  चर्चो

 में  भाग  ले  इसलिये  हमने  इसको  छापा  है  और  एक  या  दो  दिन  पहने  रखा  है
 |

 Swami  Brahmanandji  There  sno  mention  in  our  -seriptures  of  the  untoucha

 bility.  Hindu  culture  has  never  a-cepted  untouchability.  Our  government  is  also  not  doing

 something  in  this  direction  When  Harijans  get  field  then  Government  do  not  protect  these

 and  people  of  other  castes  do  not  allow  them  to  plough  those  fields  The  proper  way  combat

 ing  untouchability  is  that  the  Brahmin  ministers  should  keep  Harijan  Cooks

 Shri  Kanwar
 Lal  Gupta  He  has  not  replied  the  question  Please  ask  the  minister

 to  give  answer.

 st  म०  ला  सोधी  :  हरिजन  बस्तियों  की  हाल  अमानवीय  है  ।  इंस  मंत्री  को  त्यागपत्र  देना

 चाहिये  ।  )

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  fag)  :
 उनको  मंत्रियों का  अनुभव  नहीं  है

 ।
 वह  कुछ  समय

 के  लिये  वैदेशिक  कार्यालय  में  थे  ।  वह  मंत्रियों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  ।

 विधियों  का  अनुवाद

 *1083.  श्री  स०  चं०  सामन्त  श्री  यशपाल fag

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  विधियों  का  पाठ  देश  की  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  के  काम  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इस  काम  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  और

 इस
 दिशा  में  राज्यों  से  क्या  सहायता  या

 प्राप्त होने  की
 आशा की  जाती  है

 और
 राज्य  कितना  सहयोग  दे  रहे  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  मंत्री  (eit :  यूनस  सलीम  )

 हिन्दी  तथा  विभिन्‍न  प्रादेशिक  भाषाओं  में  केन्द्रीय  अधिनियभितियों  के  पाठों  के

 श्रकाशन
 के  कायें  की  प्रगति  दर्शित  करने

 वाले
 दो  विवरण  :  सदन के  पटल  पर  रबर  दिए  गए  हैं

 और  पर ख

 [  पुस्तकालय  में  रखे  gt  ।  देखिये  संख्या  एल

 (at)  केन्द्रीय  अधिनियमों
 के  हिन्दी  अनुवाद  के  सम्बन्ध  में  आशा की  जाती है  कि  यह  कार्य

 लगभग  पांच  वह  में  प्रा  हो  जायगा ।  किन्तु  अभी  यह  बताना  कठिन  2  कि  विभिन्‍न  प्रादेशिक

 ओं
 में  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  अनुवाद  कब  तक  तैयार  हो  जाएंगे  |

 भाषा  इस  बात
 की  है  कि  केन्द्रीय  अधिनियमों का  संबद्ध  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  अनुवाद  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाए  गए  समुचित  अधिकारों  द्वारा  जाएगा  ॥
 उन  राज्य  सरकारों  के  नाम  दर्शित  करने

 वाला  एक  विवरण  जिन्होंने  अपनी-अपनी
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 शिक  भाषाओं  में  विधियों  के  अनुवाद  के  लिए  राजभाषा  आयोग  अथवा  उससे

 जुलते  अभिकरण नियुक्त  किए  है  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 )
 ।  हिन्दी में

 अनुवाद  का  काय  प्रत्यक्ष  रूप  से  केन्द्रीय  राजमाषा  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है
 |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  |

 st  स०  चे  सामन्त  सभी  राज्यों में  अभिकरण  कौन  सा  क्या  यह  सभी

 जगह  समान  है  अथवा  दर्जे  में  कोई  अन्तर  है
 ?  जबकि  कुछ  राज्यों  में  राज  भाषा  आयोग  काम  कर

 रहा  कुछ  अन्य  राज्यों  में  अन्य  संगठन  काम  कर  रहे  हैं  ।

 at  नं ०  यूनस  सलीम  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद करने  के  लिये

 भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  अभिकरण  बनाये  गये  हैं  और  वे  राजभाषा  आयोग  द्वारा  स्वीकृत

 शब्दावली  के  अनुसार  आयोग  के  निर्देशन  में  काम  .  कर  रहे  हैं  ।  राजभाषा  आयोग  के  wil  कॉम

 करने  वाले  सभो  अभिकरणों  के  लिये  वहू  शब्दावली  स्वीकार  करना  आवश्यक  है  ।

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  क्या  भिन्न-भिन्न  प्राधिकरणों  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  प्रयोग  की  जाने

 वाली  कानूनी  शब्दावली  समान  होगी  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  (att  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  अधिनियमों  के

 अनुवाद  का  उत्तरदायित्व  का  राज्य  सरकार  को  प्रत्यायोजन  कर  दिया  गया  है  ताकि  वे  उचित

 करण  बना  सके  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राजभाषा  आयोग  नियुक्तः  किये  कुछ  wae  विधि

 विभाग  के  जरिये  यह
 काम

 करा  रहे  हैं  और  कुछ  ने
 समितियां  नियुक्त की  हैं

 ।
 यह  निर्णय करना

 राज्य  सरकार  की  मर्जी  पर  है  कि  कौन  सा  अभिकरण  बनाया  जाये  ।  इसलिये  हमने  जानबूझ  कर

 अभिकरणਂ  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ।  शब्दावलि  के  बारे  में  मूल  विचार  यह  था  कि

 भारत  में  सभी  भाषाओं  के  लिये  एक  समान  शब्दावलि  हो  ।  बाद  में  यह  महसूस  किया  गया  कि  सभी

 राज्यों के  लिये  एक  समान  शब्दावली  रखना  न  तो  संभव  न  व्यवहार  है
 और  न

 ही  वांछनीय है  ।

 इसलिये  प्रत्येक  राज्य  को  वहां  पर  स्थापित  किये  गये  अभिकरण  के  स्वविवेक  के  agar  उचित
 शब्दावलि  अपना  कर  अपनी  भाषा  में  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुवाद  करने  की  छूट  दी

 गई  है
 ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  What  are  the  qualifications  Jaid  down  for  these  Translators,
 what  is  the  criterion  to  ensure  proper  translation  ?  The  translations  being  done  are  basicaily
 Wrong.  Deputy  Director,  Education  has  been  translated  Shiksha  Nideshak,  whereas
 it  should  have  been  Unlike  English  our  language  is  not  based
 on  idioms.  Our  language  is  based  on  grammar  and  logic  and  unless  there  is  parallel  transla-
 tion  how  can  we  take  it  as  authentic  ?  Some  150  of  the  words  so  fac  translated  are  hundred
 percent  wrong.  What

 steps
 have  been  taken  by  Government

 to  check  such  mistakes  ?

 Shri  M.  Yunus  Saleem  ;  Sir,  we  try  to  find  out  a  member  well  conversant  with  the
 Particular  language,  who  should  be  of  the  status  of  a  High  Court  Judge  or  if  a  person  of  the
 status  of  a  High  Court  Judge  is  not  available,  he  should  at  least  be  a  District  Judge  or  he
 should  have  sufficient  legal  practice  so  that  he  may  understand  very  well  the  Icgal  terminology
 and  he  should  be  well  conversant  in  the  particular  language.  Certain  translations  might
 not  have  been  liked  by  the  hon.  Member  but  by  and  large  it  has  been  our  attempt  to
 bring  out  standard  translations,  which  conform  to  the  standards  set  by  the  Language
 Commission.

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  There  are  two  parts  of  the  reply  given  by  the  hon.
 Minister.  One  is  that  the  Central  and  State  Acts  would  be  translated  into  Hindi  and  the
 second  is  that  these  would  be  translated  into  the  regional  la  ा  ages.  MayTI  know  in  this
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 ८001715011071  whether  the  financial  assistance  provided  by  the  Central  Government  is  inadequate
 as  aresult  of  which  there  is  very  slow  progress  in  this  behalf  and  it  appears  impossible  to

 complete  the  translations  by  the  Central  Governmeit  or  the  State  Government  withi.  the

 stipulated  period  of  five  years  ?  May  I  know  the  amonnt  of  assistance  provided  for  the

 purpose  to  complete  this  work  as  early  as  possible  ?

 Shri  M.  Yanus  Saleem  :  Sir,  it  is  not  correct  to  say  that  the  provision  of  financial

 aid  by  the  Central  Government  is  inadequate.  As  soon  as  such  an  agency  is  created  in  a

 state  for  translation  work,  we  ask  them  to  submit  their  requirements.  Whatever  requirements
 are  sent  to  us,  we  accept  them  after  discussing  them  mutually.  So,  there  is  no  non-cocpera-

 tion  from  our  side.

 डा०  रानेन  सेन  :  इस  प्रश्न  में  बार-बार  प्रादेशिक  भाषाओं  का  उल्लेख  किया गया  है

 वास्तव  में  हमारी  सभी  भारतीय  भाषायें  राष्ट्रीय  भाषाएं  हैं  ।  इसलिये  यह  शुद्धि  करने  की

 कता  प्रत्येक  राज्य  में  भाषाओं के  विकास के  लिये  प्रत्येक  राज्य को  सहायता  देने  के  बारे  में  क्या

 स्थिति है  ताकि  राज्य  अपने  आप  आदेशों  आदि  का  gare करा  सकें ?  अपनी  भाषाओं
 के

 विकास  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कितनी  प्रगति  की  है  ?

 श्री  मु०  यूनस  सलीम  :  किसी  प्रादेशिक  भाषा  के  विकास  का  प्रश्न  राज  भाषा  आयोग  के

 विषय-क्षेत्र  में  नहीं  है  ।  राज्यभाषा  आयोग  का  काम  सभी  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  अनुवाद  कराना  और  प्रादेशिक  भाषाओं  में  सभी  अधिनियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  कराना  है  ।

 राजभाषा  आयोग  का  यह  सीमित  कार्य  प्रादेशिक  भाषाओं  का  विकास  राज्य  सरकारों  का

 क्षेत्र  यह  देखना  उनका  काम  है  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  का  किस  प्रकार  विकास  हो  |

 डा०  रानेन  सेन  :  ध  पुनः  भाषा  शब्दों  के  प्रयोग  पर  आपत्ति  है  ।  उन्होंने ये

 शब्द  कहां  से  लिये  हैं  ?  सभी  भारतीय  भाषायें  हैं  ।

 श्री  गोविन्द
 मतन  :  वे  सभी  विभिन्न  प्रदेशों  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  भारतीय  भाषायें  हैं  ।

 श्री  श्रद्धाकर  सुधार  :  जब्र  केन्द्रीय  विनियमों  का  हिन्दी  और  प्रादेशिक  भाषाओं  का

 वाद  हो  तो  मुवक्किल  वकीलों  से  अधिक  समझदार  हो  जायेंगे  कौर  इस  प्रकार  बे  रोजगारी

 की
 समस्या  बढ़  जायेगी

 ।
 कया  अनुवाद  कार्य  में  विलम्ब  करने  का  यह  एक  कारण  है

 ?

 श्री  to  यूनस  :  यह  सोचना  गलत  है  ।  इसके  विपरीत  हमारा  इरादा  तो  है  कि

 आम
 जनता

 को
 अनुवाद  उपलब्ध  हो  कौर वे  समय  सकें  कि  क्या  विधान  बनाये  गये  हैं  और

 प्रादेशिक  अधिनियमों  में  प्रयोग  किये  जाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  शब्दावली  अपनाई

 Shri  5.0  M.  Joshi  Mr.  Speaker,  there  is  a  lengthy  list  of  Acts  given  here,  which
 have  been  translated.  May  I  know  whether  our  constitution  has  been  translated  into  all  the
 14-15  national  languages  ?  There  is  no  mention  about  it  in  the  List.

 Shri  M.  Yunus  Saleem  The  constitution  has  becn  translated  into  Hindi  and  it  is
 going  to  be  published.  Thereafter,  we  will  take  up  translation  of  constitution  in  other
 languages.

 Resolution  of  All  India  Congress  Committee  on  Prohibition

 *10.4.  ShriRaghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Law  and  Social
 Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  which  Government  Propose  to  take  consequent  upon  the  All  India
 Congres  s  Committee  having  passed  a  Resolution  in  December  1968  to  the  effect  that  during
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 the  seven  years  beginning  from  the  2nd  October,  1969,  the  policy  of  prohibition  should  be

 fully  implemented  ;  and

 (b)  the  reactions  of  the  various  State  Gevernments  thereto  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में
 राज्य  मंत्री  फुलसरा

 :

 प्रतीत  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  जिस  की  1968  में  गोआ  में  बैठक  हुईं

 मद्य निषेध  को  जारी  करने  के  लिए  सात  वर्षीय  क्रमिक  कार्यक्रम  की
 सिफारिश

 की  थी
 ।

 इस  पर

 विचार किया  जा  रहा  है

 इस  विषय  पर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  परायों  करने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 Shri  Raghavir  Singh  Shastri:  Sir,  since  Government  have  adopted  th:  policy  of  total

 prohibition,  may  we  expect  that  Government  will  issue  orders  that  liquor  is  not  to  be  served

 at  Sta‘e  Banquets  and  neither  ministers  nor  Government  cfficers  will  take  liquor  and  every

 year  all  the  ministe:s  will  visit  the  Samadhi  of  Gandhiji  on  2nd  October  on  the  eve  of  Gandhi

 Jayanti  and  take  a  Pledge  not  to  consume  wine  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द
 :

 जहाँ  तक मुझे  ज्ञात  सरकारी

 पार्टियों  में  शराब  नहीं  पिलाई  जाती  है  ।  दूसरे  प्रश्न  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं
 है  ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  He  has  not  replied  to  the  question  about  takirg  a

 p'edge  at  the  Samadhi  of  Gendhiji.

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  चलिये  कल  हम  दोनों  चलते हैं  ।
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  May  know  the  foreign  exchange  being  spent  on  the

 impo:t  of  liquor  from  abroad  and  whether  Government  will  issue  a  rule  that  noone  except  the

 foreien  missions  will  not  be  allowed  to  import  fcreign  !iquor ?  Do  Governn.ent  propose

 simultaneously  to  enforce  partial  prohibition  in  the  Army  ?

 डा०  एरर  गह : यह तो यह  तो  कार्यवाही  करने  का  ara  है  ।  आयात  पर खर्च

 की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  आँकड़े  मेरे  पास  नहीं हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसके  लिए  उन्हें  oa  सुचना  चाहिये  ।

 श्री  पटेल
 :

 यह  स्पष्ट  कहा  गया  है  और  गोआ  संकल्प  द्वारा  एक  आदेश  दिया  गया

 है  कि  राज्यों  में  कांग्रेसी  सरकारें  सात  वर्षों  में  चरणबद्ध  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  लिये  2  अक्टूबर

 से  मद्य-निषेध  लागू  करेंगी  और  2  ग्रक्टूबर  से  आरम्भ  होने  वाला  यह  चरणबद्ध  कार्यक्रम  मुख्य

 मंत्रियों
 के

 परामर्श
 से  तैयार

 जायेगा
 ।  मैं  चाहता हूँ

 कि  इस  दिशा
 में  क्या

 प्रगति

 हुई  है  क्योंकि  2  अक्टूबर  की  तारीख  निकट  आती  जा  रही  है  ।  जहाँ  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध

 मुख्य  मंत्रियों  से  परामर्श
 की

 बात  मैं
 समय  सकता हूँ  ।  लेकिन  संघ

 राज्यों
 के
 बारे

 में
 क्या

 स्थिति  जो  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  हैं  ।  वहाँ  पर  2  अक्टूबर  से  मद्य-निषेध  लागू  करने

 के  लिये  सरकार  कया  कायंवाही  कर  रही  यह  एक  आदेश  है  कि  कोई  मी  कांग्रेसी  मद्य-निषेध

 के  विरुद्ध-नहीं  बोलेगा  |  एक  समाचार  है  कि  मुख्य  मंत्री  अब  इसमें  परिवर्तन  करने  की  वकालत

 कर  रहे  हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नीति  के  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  गोविन्द मेनन  :  समाज  कल्याण  विभाग  की  ओर  से  मैं  कह  सकता  हूँ  कि  हमने
 निषेध

 के
 बारे

 में  एक  टिप्पण  dare  किया  जो  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजा  जायेगा  ।  हम  मुख्य

 मंत्रियों को  सुभाव  देने  के  अतिरिक्त कुछ  नहीं  कर  सकते हैं  ।  यदि  मुख्य  मंत्री  गोआ  में  स्वीकार

 किये  गये  संकल्प  से  विमुख  हो  रहे  हैं  तो  यह  विभाग  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  ।
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 श्री  सुभाष  पटेल  :  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  वे  सीघे  आपके  अधीन  हैं  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 संघ  राज्य  क्षत्रो ंके  बारे में  भी  अनेक  में  सरकारें  है ंजो  प्रतिदिन

 लगभग  राज्य  सरकारों  के  समान  ही  होती  जा  रही  हैं

 श्री  मनु भाई  पटेल  :  यह  तो  उत्तरदायित्व  से  बचना  हुआ  |

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  उदाहरण  के  लिये  यदि  दिल्ली  संघ  राज्यक्षेत्र  की  हुई  सरकार

 मद्य-निषेध  लागू  करना  चाहती  तो  समाज  कल्याण  विभाग  उस  निराले  का  अधिकतम  समधन

 करेगा  |

 श्री  स्केल  :  देश  में  कोई  भी  गंभीरता  से  विश्वास  नहीं  करता  कि  कांग्रेसी  सरकार

 निषेध  सम्बन्धी  इस  संकल्प  को  क्रियान्वित  करेगी  और  मद्य-निषेध  जिस  प्रकार  वे  अब

 क्रियान्वित किये  जाते  एक  भ्रपमान  जनक  तमाशा  बन  गये  हैं  ।  यदि  कोई  बढ़िया  होटल  में  जाता

 तो  वहाँ  पर  एक  मेज  पर  कुछ  विदेशियों  को  शराब  पीते  हुए  जीवन  का  आनन्द  लेते  हुए  देखता

 और  दूसरी  मेज  पर  भारतीयों  को  शराब  पीने  की  अनुमति  नहीं  होती  और  वे  ईर्षा  और

 राष्ट्रीय  अपमान  की  भावना  से  देखते  रहते  हैं  ।  मैं  मद्य-निषेध  के  पक्ष  में  हूँ  ।  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता हूँ  कि  क्या  सरकार  इस  प्रकार के  राष्ट्रीय  अपमान  को  इसका  मुल्य  समिति जो  इस

 मद्य-निषेध  की  घुन  के  लिये  राष्ट्र  को  देना  पड़ता  है  ?

 श्री  गोविन्द मेनन  :  मैं  नहीं  aaa कि  शराब न  पीना  अपमान जनक  मैं  माननीय

 सदस्य की  बात  से  सहमत  नहीं  हूँ  ।

 श्री  चेंगलराया as  :  क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  i

 निषेध  लागू  करने  पर
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 प्रतिशत  सहायता  देने  की  बात  कही  थी  और  ऐसे  राज्यों  जो  पहले

 ही  मद्य-निषेध  लागू  कर  चुके  2  अक्टूबर  से  पुनः  मद्य-निषेध  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  मद्य-नीचे

 समाप्त  कर  दिया है  ताकि  वे  इस  50  प्रतिशत  सहायता  का  लाभ  उठा  सकें  ?

 एक  अन्य  बात  है
 कि

 यहां  एक  अफवाह  चल  रही  है  कि  एक  मंत्री  गये  और  उन्होंने

 इतनी  अधिक  शराब  पीली  कि  उन्होंने  वहाँ  पर  एक  तमाशा  कर  दिया  ।  कया  मंत्री  महोदय  बतायेंगे

 कि  वे  मंत्री कौन  थे  ?

 श्री  गोविव  मेनन  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  की  गई  इस  घोषणा  के  बारे  कि  उन  राज्यों  को

 ही  सहायता  मिलेगी  जो  हाल  में  मद्य-निषेध  लागू  करते  यदि  कहीं  पर  विद्यमान  मद्य-निषेध  को

 समाप्त  करके  पुनः  मद्य-निषेध  लागू  किया  जाता  तो  वित्त  मंत्री  द्वारा  की  गई  पेशकश  की  शर्तों
 के  अनुसार  कोई  सहायता  नहीं  दी  जायेगी  ।  विएना  सम्बन्धी  प्रश्न  के  बारे  में  कोई  जानकारीं

 नहीं है  ।

 श्री
 स०

 मो०  बनों :  कया  मंत्री  महोदय का  cart इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  Tat

 है  कि
 दिल्ली

 में
 पूसा

 रोड  के  निकट  स्प्रिंग-फेल्स  स्कूल के  जहाँ
 16-17

 वर्ष
 की

 आय  के

 लड़के  लड़कियाँ  पढ़ते  और  रवीन्द्र
 रंगशाला

 के  निकट  शराब  की  एक  दुकाने  खोली  गई  है  और

 एक  पक्की  दुकान  बनाई जा  रही  है  ?  यद्यपि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  Tat

 था  और  मुख्य  कार्यकारी  परिषद्‌ ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  उस  दुकान  को  हटवा  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  क्या
 इस  बात  की  ate  स्कूल  की  प्रिंसिपल  श्रीमती

 कुमार  द्वारा उनका  और  उनके  गृह  मंत्री  और
 मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  गया  था  wt  यह  प्रार्थना
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 की  गई  थी
 कि  इसे  हटाया  जाये  और  यदि  तो  माननीय  मंत्री की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 क्या
 वे

 स्वयं  वहां  जायेंगे और  देखेंगे  कि  विद्यार्थियों  को  क्या  नुक्सान  पहुँचाया  जाने  वाला  है  ?

 शमी  गोविन्द  मेनन
 :

 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  इसे  हटाया  जा  रहा  है
 ।

 शी
 म०

 ला  सोंधी
 :

 इसे  गलत  दिशा  में  हटाया  जा  रहा  इसे  रवीन्द्र  रंगशाला के  पास

 लाया जा  रहा  है  ।

 sit  गोविंद  मेनन
 :

 मैं  समझता  हं  कि  यह  ठीक  नहीं  है
 ।

 Shri  Sheo  Narain  |  is  not  proper  to  shift  it  from  one  locality  to  another.  It
 should  not  be  located  in  the  vicinity  of  educational  institutions.  It  should  be  shifted  from
 there.

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  The  hon.  Minister  just  now  said  that  they  can  only

 request  the  Chief  Ministers  to  introduce  prohibition  I  want  to  know  snecifically  from  the  hon.
 Minister if  the  social  welfare  Department  is  separate  from  Government  of  India.  That  is
 the  impression  given  by  him.  It  is  a  constitutional  issue,  let  him  clarify  it.

 Secondly  may  I  know  the  names  of  State  Governments  which  have  demanded  certain
 sums  every  year  for  introducing  prohibition  ?  Is  it  a  fact  that  Madras  Government  has
 demanded  a  sum  of  Rs.  30  crores  from  Government  of  India  ;  if  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  ?

 aft  गोविन्द  सेना  :  समाज  कल्याण  विभाग का  उल्लेख  करते  समय  मेरा  तात्पर्य  भारत

 सरकार  से  था
 ।

 जो  मामला  राज्य  सरकार की  सूची  के
 अन्तर्गत  आता है  उसके  बारे में  भारत

 सरकार उस  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  केवल  सुभाव ही  दे  सकती है  ।  राजस्थान  सरकार ने

 प्रधान  मंत्री  की  पेशकश  को  स्वीकार  भी  कर  लिया  है  ।  सुना  है  कि  मद्रास  सरकार  ने  कुछ  सहायता

 मांगी है

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Mr.  Speaker,  Sir,  although  the  All  India  Congress  Com-
 mitte  have  adopted  a  motion  in  order  to  execute  policy  of  prohibition  yet  the  Congress
 Government  can  not  be  said  to  be  quite  serious  in  this  matter.  I  want  to  submit  that  even

 according  to  a  conservative  estimate  33  per  cent  of  the  Ministers  consume  liquor.  (Inter-

 Tuptions).

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 कया  इसके  उत्तर  में  मैं कह  सकता  हूँ  कि  जन  संघ  के
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 प्रतिशत

 गण  शराब पीते  हैं  ?  इस  प्रकार  के व्यथ के  आरोप  लगाने  से  क्या  लाभ है  ?  यदि  वे  भी  इस

 प्रकार  कहने  लगें  तो  आपको  बुरा  नहीं
 लगेगा

 ?  आप  तो  ऐसे कह  रहे  हैं
 नसे

 आपने  उन्हें

 पीते  देखा  हो  ।  इस  प्रकार  परस्पर  छींटा  कशी  करने  से  कोई  लाम  नहीं  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  ;  My  question  is  whether  the  hon.  Minister  will  ensure  the

 House  that  no  minister  will  attend  any  party  where  liquor  is  to  be  served  .  (Interruptions).

 aft  जयपाल  सिंह
 :

 अध्यक्ष  महोदय  !  मैं  मद्य-निषेध  का  पण  विरोधी  रहा  हूँ
 ।

 आदिवासी

 किसी  भी  परिस्थिति में  मद्य निषेध  को  स्वीकार  नहीं  कर
 सकते

 ।  इसका  कारण  यह  है  कि

 निषेध  का  वास्तविक  अथ  नहीं  सभा  गया  है  ।  मद्य-निषेध  से  केवल  बीयर  रम  या  जिन

 जेसी  शराबों के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  ही  तात्या नहीं  है  ।  सवालों  के  लिये  चावल
 की

 शराब  एक  प्रमुख  पेय  है  जिसका  उपयोग  ये  लोग  मरण  तथा  वैवाहिक  अवसरों  पर  भी  करते

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्यो  मद्य निषेध में
 विश्वास

 न
 रखने

 वाले  व्यक्ति  अन्यों
 की  अपेक्षा

 अच्छे  राष्ट्रीय-एकतावादी  नहीं  होते  ।  (  अन्तर्वाधाएं  )

 2 -
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उनकी  अपनी  धारणा

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  यह  प्रश्न  गोधरा में  अखिल  भारतीय  काँग्रेस  समिति  द्वारा  पारित

 संकल्प  से  सम्बन्धित है  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  भारत  सरकार ने  उस
 प्रस्ताव

 को
 स्वीकार

 कर  लिया  है  जिसके  अन्तर्गत  मद्य-निषेध  के  लिये  सात  वर्षीय  योजना  बद्ध  कार्य-क्रम  का  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  क्या  7  वर्ष  के  लिये  कोई और  भी  योजना वद्ध  कार्यक्रम है  ?  क्योंकि  इस  मामले

 में  यह  तक  दिया  जाता  है  कि  इसको  कार्यान्वित करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य
 सरकारों

 पर  है  ?

 क्या  राज्य  सरकारों  से  इस  बारे  में  विचार  विमश  कर  लिया  गया  है  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :  मद्य-निषेध  पर  अगले  सप्ताह  मुख्य  मंत्रियों

 से
 विचार

 विमर्श  करने

 के  लिए  एक  टिप्पणी  तैयार  की  गई  है  ।

 श्री  शिवाजीराव  vo  देशमुख  :  मद्य निषेध  पर  बल  देने  वालों  को  सम्भवतः  यह  ज्ञात  नहीं

 है  कि  केवल  कानून  बनाने से  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  इससे तो  अवध  रूप  से  शराब  बनाने को

 प्रोत्साहन  मिलेगा ।

 जो  मुख्य  मंत्री  मद्य निषेध का  विरोध  करते  उनका  विचार  है
 कि  मदद निषेध  कानून की

 सहारा  लेने  से  नहीं  अपितु  लोगों  को  समझाने  बुझाने  से
 किया

 जा  सकता है  ।  सरकार  की  इसके

 प्रति  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 ऐसे  मुख्य  मंत्री  अपनी  कोई  भी  धारणा  बनाए  रखने  में  स्वतन्त्र  हैं
 ।

 श्री  ज्योतिमंथ  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है  कि  राज  भवनों  में  भारी  मात्रा  में

 विदेशी  मदिरा  का  कर-मुक्त  आयात  होता  है  ?  और  यदि  तो  उनकी  इसके  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ?  क्या  उनको  यह  भी  ज्ञात  है  कि  डायर  मीकिन  ब्रैवरीज  नामक  उत्तर  भारत  के  प्रसिद्ध  मदिरा

 उत्पादक  कारखाने  से  पिछले  चुनावों  के  लिए  कांग्रेस  दल  को  5  लाख  रुपयों  का  dar  मिला  था  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  मुक्के  माननीय  सदस्य  के  किसी  भी  तथ्य  या  आरोपों  का  ज्ञान  नहीं

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :  आप  यहाँ  बैठ  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  सोनावने  :  क्या  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  gal  मद्य निषेध  ary  किया

 जाएगा ?  क्या  राज्य  सरकारों को  इसके  परिणाम  स्वरूप  राजस्व  में  होने  वाले  घाटे
 '

 को  केन्द्र

 सरकार  पूरा  करेगी  तथा  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  करके  कोई  योजना  बनाई  है  ?

 श्री  गोविन्द  सेना  :
 इन  मामलों  पर  अभी  मुख्य  मंत्रियों  से  विचार  विमर्श  करना

 श्री
 जी

 भा०  कृपा लानी :  क्या  माननीय मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  हमारे  लोगों का  विदेशों  में
 सत्कार  किया  जाता  है  तो  वेਂ  खुलकर  मदिरा  पान  करते  हैं  तथा  कभी-कभी  ऐसी  भी  स्थिति  आ

 जाती  है  कि  उनको  स्थान  से  उठा  कर  ले  जाना  पड़ता  है  ?  किन्तु  जब  हम  विदेशियों  का

 सत्कार करते  हैं  तो  उन्हें  मदिरा पान  नहीं  कराते ।  क्या  यह  उपयुक्त  क्या मैं  यह  मी  जान
 सकता  हूँ  कि  हमारे  संविधान  में  स्थापित  राज्यनीति  के  निदेशक  तत्वों  सें  इस  मद्य निषेध  कार्यक्रम

 को  रद्द  करने  का  समय  नहीं  है  ?  डांवाडोल  परिस्थिति में  रहने  से  इस  मामले  में  वादी  होना
 कहीं  अच्छा  है  ।

 श्री  गोविन्द

 से  मेरी  मेंट  हुई  है  ।
 मेनन

 :  आचार्य
 जी  द्वारा

 प्रतिपादित  धारणा को  मानने  वाले  बहुत  से  व्यक्तियों
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 श्री  जी०  भा०  कृपा लानी
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  बहुत से  अधिकारी  तथा

 ora  व्यक्ति  विदेशी  दूतावासों में
 भोज

 के
 लिये  जाते हैं  तो  खुलकर  मदिरा  पान  करते हैं  ?  क्या

 उन्हें  इस  तथ्य  की  सूचना  मिली  है  अथवा  नहीं
 ?

 यादि  उन्हें  ज्ञात  नहीं  है  तो  वह  अवश्य  ही  तथ्यों

 को  मूल  जाते  हैं  ।

 ot  गोविन्द  मेनन
 :

 मुझे  इसका  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्री  नंदकुमार सोमानी  :  इस  बात  से  इंकार  नहीं  जा  सकता  fe  हमारे  देश  में

 स्थायी  रूप  से  संसाधनों की  कमी है  जिसके  कारा  केन्द्र  सरकार तथा  विभिन्न  राज्य  सरकार  देश

 वासियों
 को

 जीवन  की  मूल  आवश्यकताएं  उपलब्ध  कराने  में  असमथ हैं  अतः  भारत  सरकार

 एक  आयोग  नियुक्त करेगी
 कि

 जो  राज्य  राजस्व  में  होने  वाले  वार्षिक
 घाटे

 का  अनुमान  लगाए

 तथा  जो  शराब  से  पड़ने  वाले  कुप्रभाव और  ada  शराब  बनाने से  सम्बन्धित  सत्कार्यों की  सीमा

 का  भी  अनुमान  लगाए
 ?  यह  आयोग  मद्यनिधेष की  अदूरदर्शी  नीति  के  स्थान पर  कोई  शिक्षात्मक

 कार्यक्रम  तैयार  करे  ।

 थी  गोविन्द  मेनन
 :  यह  कार्यवाई  के  लिए  सुभाव है  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय
 :

 कया  केन्द्र  सरकार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  इस  निर्णय  से  अवगत है
 जिसमें

 7  वर्ष  के
 अंतगर्त  सम्पूर्णा  राज्य में  पूर्ण  मद्य निषेध  लागू  करने को  कहा  गधा  और  यदि

 हाँ  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  उन  सभी  राज्यों  को  जो  उत्तर  प्रदेश  का  अनुसरण करना  चाहें  सहायता
 प्रदान  करेगी  क्योंकि  मद्यनिषेधर  के  कारण  उन  राज्यों  के  राजस्व  में  घाटा  आएगा  i

 थी  गोविन्द  मेनन  :  इस  प्रश्न  पर  तभी  विचार  हो  सकता  है  जब  यह  उठाया  जाएगा
 ।

 थी  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  हुए  पांडिचेरी  विधान  सभा  के  चनावों 2

 |

 के  अन्तरगत  कुछ  काँग्रेसी  उम्मीदवारों  की  ताड़ी  की  दुकानें  site  यदि  हाँ  तो  वहाँ  ऐसे  कितने

 उम्मीदवार थे  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 .  अध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरा  विचार  है  उनके  पास  आंकड़े  नहीं  हैं
 Shri  Yajna  Datt  Sharma  Does  tbe  hon.  Minister  know  that  in  our  country  there

 are  several  communities  and  sectr  which  use  wine  as  an  item  for.  worship  and  at  the  time  of
 ceremonies  ?  According  to  the  teachings  of  Vam  Marg  five  items  including.  wine  are  ascribed

 to  the  fuctors  of  salvation  of  the  soul.  Thus  complete  prohibition,  would  interfere  the  feelings
 and  faith  of  the  people  belonging  to  such  communities  and  sect-and  it  would be  incompatible
 with  the

 policy  of  secularism  avowed  ty  the  Government.

 श्री  ७५ मनन  इस  प्रकार  की  धार्मिक  क्रियाओं  का  मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं है
 ।

 Uplift  of  Harijans

 *1085.  Shri
 Prakash  Vir  Shastri

 ill  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be:  pleased  to  state:

 (a)  the  further  progress  so  far  made  in  the  economic  and  social  uplift  of  Harijans  ;

 (b)  whether  any  new  schemes  are  being  formulated  for  future  in  this  behalf  ;  and

 (८)  ifso,  the  time  by  which  these  are
 lively

 to  be  implemented  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डा०  फूलने  गुह  :
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 ऐसी  प्रगति  का  पुनर्विलोकन  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  आयुक्त  को  वार्षिक  रिपोर्टों  में  दया  गया  जिन्हें  पहले  ही  सभा  पटल  पर  रखा  जा  है
 ।

 तथा  (7)  :  चतुर्थ  आयोजना  की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित  नई  योजनाओं  को

 कार्यान्वित  के  लिए  हाथ  में  लिया  जाएगा  |

 (1)  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकरण  तथा  बुलाए  जाने  के  बीच  की  अवधि  में  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लड़कों  को  विशेष  शिक्षा  देना  ;

 (2)  कानून  स्नातकों  को  बार  कौसंल  परीक्षा  तथा  जूनियरशिप  को  पूरा  करने  में  सहायता

 देने  के  लिए  विशेष  प्रायोजनाएं  ;

 (3)  सुस्थापित  निजी  उद्यमकर्ताश्रों  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  औद्योगिक

 तकनीकी  प्रशिक्षण  देना  ;  तथा

 (4)  आधुनिक  दस्त कारियों  तथा  व्यवसायों  पर  अधिक  बल  देने  के  लिए  औद्योगिक  तथा

 तकनीकी  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  ढांचों  को  बदलना  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  the  Harijan

 problem  is  a  social  rather  than  political  ?  In  view  of  this,  have  the  Government  underlined

 any  programme  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  to  the  effect  that  if  the  members  of  non-

 scheduled  caste  families  make  matrimonial  relations  with  the  families  belonging  to  scheduled

 caste  would  be  given  priority  in  securing  Government  services  in  order  to  brush  out  the

 slur  of  caste  system  even  at  the  level  of  social  understings  ?  I  want  to  know  whether  you

 would  like  to  include  such  a  scheme  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द
 :

 यह  उत्तम  सुल्तान है  तथा  मैं  इसे

 कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  करूगा  ।

 श्री  हेम  बरुआ
 :  महोदय

 !  इसे  कार्यान्वित  करने  की  उनमें  अब  क्षमता नहीं  मालूम

 पड़ती  |

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 किसी
 न

 किसी  हद
 तक

 तो  मैं  कर  ही  सकता  हूं  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Secondly,  want  to  know  that  whether  this  Ministry
 have  assessed  the  extent  to  which  the  facilities  enshined  in  our  constitution  to  the  Harijan
 brethren  in  the  form  of  reservations  have  been  availed  of  ?  There  are  a  few  sensible  persons

 who  have  benefitted  themselves  with  these  provisions  of  reservation  but  the  conditions  of
 rest  of  the  Harijaa  community  could  not  be  improved.  It  is  still  the  same  as  it  was  twenty

 years  ago.  Therefore.,  [  want  to  know  whether  the  Government  propose  to  provide  with

 these  facilities  among  all  the  Harijans  in  equal  manners.  At  the  same  time  there  are  certain

 voluntary  organisations  which  take  this  caste  system  as  a  blot  on  the  society  and  which  are
 interested  in  eradicating  this  nuisance  from  the  society.  Will  Government  propose  to  obtain
 the  services  of  such  organisation  so  that  this  curse  could  be  removed  socially  instead  of

 politically  ?

 छी
 गोविन्द  मेनन

 :
 जैसा  कि  मैंने  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  निवेदन  किया  था  हरिजनों और

 अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  उनकी  जन  संख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  सरकारी  सेवाएं  प्राप्त

 नहीं  हो  पाई  हैं
 ।

 किन्तु  प्रति  at  यह  असंतुलन  घटता  जा  रहा  है  ।  यह  विभाग  और  सरकार इस
 बात  को  सतत  प्रयास  कर  रही  है  कि  नियमों  के  अनुसार  जितना  अनुपात  निश्चित  किया  गया  है

 कम  से  कम  उसे  तो  प्राप्त  कर  ही  लिया  जाय
 |  इस  दिशा  में  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 12



 15  1969  मौखिक  उत्तर

 a

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Sir  repeat  my  question  because  probably  I  could
 not  make  the  hon.  Minister  understand  it.  Even  if  my  question  is  not  perceived  I  would

 request  you  to  make  it  comprehensible.  My  question  is  that  the  facilities  offered  by  the
 Government  to  the  Harijans  are  not  being  availed  of  by  the  common  members  of  this

 community.  These  facilities  arc  being  consumed  by  a  scrupulous  group  among  the  Harijan
 and  not  by  the  Harijan  community  as  a  whole.  Their  economic  as  well  as  social  conditions
 have  not  been  improved.  In  the  circumstances  I  want  to  know  whether  the  Government
 have  decided  to  make  these  advantages  accessible  to  the  common  members  of  the  Harijan
 Community.  Secondly  what  are  the  attempts  being  made  by  the  Government  to  utilize  the
 services  of  the

 voluntary
 organisations  which  believe  in  eliminating  the  social  evils  iike  this  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  स्वयं  सेवी  संगठनों  की  सेवाओं  के  उपयोग  के  बारे  में  हम  अभी  विचार

 करेंगे  ।  प्रश्न  का  पहला  sia  यह  था  कि  क्या  अनुसूचित  जातियों  के  सभी  वर्गों  को  लाभान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।  जहाँ  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वह  सभी  वर्गों  की  अनुसूचित  जातियों को  एक

 वर्ग  में  मानती  है
 ।

 संभव  है  इनमें  से  कोई  एक  वर्ग  अन्यों  की  अपेक्षा  अधिक  लाभ  उठा  रहा

 श्री  चिन्तामणि  पा शि गृही  :  इस  विषय  में  विशिष्ट  अनुदेश  हैं  कि  सभी  भूमिहीन  व्यक्तियों

 को  जिनमें  अधिकतर  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  हैं  भूमि  मिलनी  चाहिए
 ।

 यह  निर्णय  किया  गया

 था  कि  1969  में  गांधी  शताब्दी  के  अवसर  पर  इन  व्यक्तियों  को  भूमि  दे  दी  जायेगी ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  बारे  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  उन्होंने  कोई

 विशेष  अनुदेश  दिये  और  यदि  हाँ  तो  अब
 तक  कितने  हरिजनों को  प्रति  वह  भूमि  प्रदान  की

 गई  है
 ?

 मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  राज्य
 सरकारों

 ने
 इन  हरिजनों  के  लिये  न्यूनतम

 मंजूरी  निश्चित  कर
 दी

 और  यदि  कर  दी  है  तो  अब  तक  उसमें  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :
 हरिजनों को  भूमि

 देने  तथा  खेतीहर-मजदूरों  की  न्यूनतम  मंजूरी

 निश्चित  करने  के  कार्य  विभिन्न  राज्य  सरकार  अपने  अपने  कानूनों  के  अनुसार  कर  रही  हैं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पा रि गृही
 :

 उन्हें  भूमि  मिल  गई  है  अथवा  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 राज्य  सरकार भूमि  दे  रही
 राज्य  सरकार

 इस  की  जांच कर  रही

 मंत्री  महोदय  को  नौ  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है

 श्री  चित्रांशी  पारिणगृही
 :

 राज्य  सरकार  भूमि  नहीं  दे  रही  हैं
 ।

 मेरे  राज्य  में  हजारों
 दन

 पत्र  वर्षों ਂ  से  यूंही  पड़े  हैं
 ।

 ऐसे  भूमिहीन  व्यक्तियों
 को  पट्टा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  मंत्री

 महोदय कर  FAT  कर  रहे  हैं  ?  उन्हें  सूचना  ही  क्या  है  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 यदि  हमें  इसकी  सूचना  दी  जाय  तो  हम  राज्य  सरकार  को  लिख

 सकते हैं  ।

 Shri  Rabi  Rai  :  The  extent  of  the  laymentable  economic  condition:  of  the
 Harijans can  be  well  imagined  when  we  see  that  these  people  are  provided  with  their  own  kouses.

 Inthe  Gandhi  Centenary  year  have  the  Government  made  any  rule  to  the  effect  that  these

 been  achieved  in  this  direction  ?
 peop'e  have  their  rightful  claim  on  their  houses,  and  if  so,  to  what  extent  the  progress  have

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 यह  मामला  भी  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  कातिक  उरांव
 :

 विभिन्न  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  में  समानरूप से  विकास  लाने
 के  लिये  उनकी  शिक्षा  सम्बन्धी  तथा  अन्य  पहलुओं  से  सम्बन्धित  स्थिति  का  अध्ययन  करना

 आवश्यक  है  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूँ

 कि  सरकार के  पास  विभिन्न  अनुसूचित  जातियों  की
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 स्नातकों की  सरकारी  नौकरी  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या

 जिन्हें  उचितरूप  से  भूमि  या  सम्पत्ति  मिल  चुकी  के  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ?

 थ्री  गोविन्द  मेनन
 :

 यह  सूचना  देने  के  लिए  me  समय  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  arya  राज्य  सरकारों  द्वारा  संपादित  किया  जा  रहा  है  ।
 अतः

 माननीय  मंत्री  यह  सूचना  माननीय  सदस्यों  को  नहीं  दे  सकते
 ।

 Shri  Rabi  Rai:  He  is  not  answering  any  of  my  questions.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जब  यह  विषय  राज्य  सरकारों

 से  सम्बन्धित है  तो  उनसे  इसे  पूछने
 का

 क्या लाभ  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  No  qucstion  is  being  properly  answered.
 Shri  Onkar  Lal  Barua:  May  I  know  the  pércentage  of  persons  belonging  to  the

 scheduled  castes  which  were  sent  abroad  for  undergoing  technical  and  _  industrial  training

 along  with  the  other  persons  during  the  Third  Five  Year  Plan-period  and  what  are  the

 provisions  made  in  the  current  Plan  to  this  effect  ?

 att  गोविन्द  मेनन  :  इस  सम्बन्ध  में  यदि  अलग  प्रश्न  पूछा  जाय  तो  मैं  सुचना  एकत्रित कर

 सकता हूं  ।
 Shri  Onkar  Lal  Barua:  The  hon.  Minister  is  not  answering  any  of  the  questions.

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  ।  इस  विषय का  निवटान  राज्य  सरकारें कर  रही

 हैं  मन्त्री  महोदय  से  इसे  पूछने  का  कोई  लाभ  नहीं  है
 ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हरिजनों  के  विरूद्ध  पुरी  के

 चाय  ने  एक  भारी  संगठित  अभियान  चला  रखा  है  तथा  चूंकि  हरिजन  समस्या  लगभग  सामाजिक

 समस्या  सरकार  ने  सामाजिक  स्तर  पर  लोगों  को  यह  समझाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि

 हरिजन  हमारे  जीवन  ही  के  एक  अंग  हैं  उनमें  भी  वही  भौतिक  तत्व  हैं  जो  अन्य  व्यक्तियों

 में

 श्री  गोविन्द  सदन  यदि  किसी  ने  समाचार  पत्र  में  कोई  वक्तव्य  प्रकाशित  करा  दिया  तो

 मेरे  विचार  से  Car  नहीं  है  कि  देश  वासी  उस  पर  विश्वास  कर लेंगे ।  भारत  वासियों  को

 अस्पृश्यता  के  विरूद्ध  विशेषरूप  से  समझाने  बुझाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 Shri  Achal  Singh  :  In  the  rural  areas  of  our  country  the  sense  of  untouchability  is
 still  prevailing.  What  are  the  special  attempts  being  made  by  the  Government  to  root  out
 this  undesired  feeling  from  there  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  हमने  अस्पृश्यता  के  सम्बन्ध  विधान  बनाया  है  जिसके  अन्तर्गत

 अस्पृश्यता  को  दण्डनीय  अपराध  घोषित  fear  गया  है  ।  यदि  अब  भी  अस्पृश्यता  की  भावना  पाई

 जाती  है  तो  इस  अधिनियम के  लागू  होने  से  वह  निश्चित ही  समाप्त हो  जाएगी  ।
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  One  of  the  main  factors  hampering  the  improvc-

 ment  io  the  conditions  of  the  Harijans  is  connected  with  the  social  out!ook.  May  I  know
 the  assistance  being  provided  to  the  sacial  organisations,  if  any,  by  the  Government  ?  Second-
 ly,  in  view  of  the  deplorable  economic  conditions  of  the  Harijans  will  the  Government
 Provide  their  youngsters  with  the  free  education  at  higher  level  so  that  they  may  become
 able  persons  and  can  get  good  jobs  ?  The  hon.  Minister  ‘have  stated  that  the  target  fixed
 in  relation  to  provide  the  jobs  etc.  to  them  have  not  been  achieved.  He  has  also  confessed
 that  the  progress  is  being  done  very  slowly  but  it  should  be  done  expeditiously.  May  I  know
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 the  steps  proposed  to  be  taken  to  give  impetus  to  this  progress?  He  is  a  Law  Minister.
 Does  he  propose  to  bring  any  legislation  which  envisages  performing  matrimonial  rclations
 between  the  Hirjans  aad  the  non-Harijans  ?  The  enactmert  of  such  a  hill  can  only  root-
 out  all  these  evils,

 श्री  गोविन्द  मेनन
 :

 हरिजनों  को  मुफ्त  शिक्षा  दी  जा  रही  है  तथा  उन्हें  छात्रवृत्ति  भी  दी

 जाती  है
 ।

 किन्तु  हरिजनों  से  विवाह  करने  को  विवश  करने के  वारे  में  कोई  कानून  नहीं  बनाया
 जा

 सकता
 ।

 हम  केवल  ऐसा  कानून  बना  सकते हैं  जिसके  द्वारा  ऐसा  करने  वालों  को  मान्यता

 दी  जाय |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 लघु  उद्योगों  में  कच्चे  माल  की  कमी

 *
 1086.  श्री  रा०  की०  अमीन :  श्री  सीताराम  केसरी  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  प्रश्वास-काय  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योगों  को  कच्चा  नर्म  पी०ਂ  और

 पी०ਂ  चादरों  आदि  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  छोटे  तथा  बड़े  उद्योगों  को  अत्यावश्यक

 माल  के  आवंटन  की  अलग-अलग  व्यवस्था  है  ;

 इन  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कच्चे  माल  के  आयात के  लिये  नये  लघु  एककों  को

 अधिक  धन  नियत  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 इस  आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  लघु  एककों  को  इस्पात की  दुर्लभ  किस्म

 की  कुछ  वस्तुओं  तथा  कच्चे  लोहे  के  अभाव  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  रहा  है  ।

 इस्पात की  दुर्लभ  किस्म  की  वस्तुओं  का  इकट्ठा  नियतन  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा

 तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय तथा  राज्य  के  उद्योगों  निदेशकों  को  आगे  लघु  एवं  बड़े

 एककों  को  नियतन  किए  जाने  हेतु  अलग-अलग  किया  जाता  है  ।

 लघु  एककों को  इस्पात  की  दुर्लभ  किस्मो ंके  नियतन  का  परिमाण  अब  बढ़ा  दिया

 गया

 और  :  1968-69  की  आयात  नीति
 के  अनुसार  नये  लघु  एकक  लगाई  गई

 मशीनों  और  उपकरणों  के  मुल्य  के  20  प्रतिशत  के  बराबर  किन्तु  अधिकਂ  से  अधिक  50,000
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 ne

 २पये  तक  का  करने  के  हकदार  हैं  ।  1969-70  में  उन्हें  प्रारम्भिक  लाइसेंस  ary  मुल्य

 के  दिये  जाने  का  विचार  है  जिस  से  वे  अपना  काय  भली  प्रकार  प्रारम्भ  कर  सकें  |

 भारत  में  विदेशी  पु  जी  विनियोजकों  की  कठिनाइयां

 न  1087.  श्री  गाडिलिगन  गौड  :  श्री  अधीन  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  के  विदेशी  पूंजी  विनियोजकों  द्वारा  अनुभव  की
 जा  रही

 कठिनाइयों  और  बाधाओं  के  बारे  में  प्राप्त  सुभावों/प्र  तिवेदनों  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  तथा  ag  नीति
 बनाई

 गई  ताकि  विदेशी  पूंजी  विनियोजकों  को  भारत  में  पूंजी  लगाने  के  लिये  आकृष्ट  किया  जा

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 att

 विदेशी  विनियोगकों  की  मुख्य  शिकायत  विदेशी  सहयोग  के  आवेदनों  को  जांच  करने

 के  संबंध  में  होने  वाले  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विलम्ब  सरकार  को  मान्य  शर्तों  की  अनिश्चितता  है  |

 विदेशी  सहयोग  के  अविदनों  की  जांच  करने  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  अभी

 हाल  ही  में  विभिन्न  कदम  उठाए  गये  हैं  ।  एक  विदेशी  विनियोजन  बोल  की  स्थापना  की  गई  है  जो

 विदेशी  गर-सरकारी  विनियोजनों  तथा  सहयोग  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  के  लिए  जिम्मेदार  होगा  ।

 एक  सार्वजनिक  घोषणा  में  यह  कहा  गया  है  कि  यथा  संभव  विदेशी  सहयोग  के  आवेदनों  को  3

 महीने  के  अन्दर  निबटा  दिया  जायेगा  ।  भावी  विनियोजकों  के  कार्य  में  सरलता  प्रदान  करने  तथा

 उनकी  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  उद्योगों  की  तीन  सूचियां  तैयार  करके  प्रकाशित  को

 हैं  जिनमें  तकनीकी  सहयोग  सहित  अथवा  उसके  बिना  विदेशी  विनियोजन  की  अनुमति

 जिनमें  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  की  अनुमति  होगी  किन्तु  विदेशी  विनियोजन  की

 और

 जिनमें  विदेशी  सहयोग  अथवा  तकनीकी  )  आवश्यक  नहीं  सभा  जाता

 उपरिलिखित  सूची  और  में  कितनी  जहां  कहीं  अनुमति  दी  जा  सकती  है  रायल्टी  की

 सीमा  भी  बताई  गई

 औद्योगिक  उपक्रमों  को  लाइसेंस  देने  पंजीकरण  करने  के  मामले  में  होने  वाले  विलम्ब
 में  कमी  करने

 के  प्रश्न  की  झोर  सरकार  निरन्तर  ध्यान  दे  रही  है  भ्र जहां  कहीं  संभव  होता  है
 औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  कार्यविधियों  में  पहले  से  ही  छूट  की  अनुमति

 दे
 दी  है
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 Seen

 Enquiry  into  the  Accounts  of  Certain  Co  mpanies

 *1088.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Brij  Bhusan  Lal

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Shri  Ranjit  Singh

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,.  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  he  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Company  Law  Board  had  ordered  an  inquiry  into  the
 Accounts  of  53  Companies  during  August-October  last  ;  and

 (b)  ifso,  the  names  of  those  companies  and  the  outcome  of  the  inquiry  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  A.  Ahmed)

 (a)  and  (b)  Yes,  Sir  The  names  of  53  companies  were  placed  before  the  House  in

 reply  to  Unstarred  Question  No.  1241  answered  on  19th  November,  1968.  In  18  cases,  the  irre-
 The ularities  observed  have  been  regularised  or  have  been  satisfactorily  explained  egional

 Directors  have  been  asked  to  initiate  suitable  action,  wherever  necee-ary,  in  the  case  of  21

 companies,  The  inspection  reports  on  8  companies  are  under  various  stages  of  examination
 in  the  Department  and  the  inspection  of  6  companies  are  yet  to  be  completed

 औजारों  तथा  इंजीनियरी  सामान  की  माँग

 *
 1089.  शी  हरिभाई  जे०  पटेल  श्री  प्०  Ho  सईद

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  सरकार  को  वर्ष  1969  में  मशीनी  औजारों  तथा  इंजीनियरी  सामान  की  मांग

 बहुत  बढ़  जाने  की  आशा  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 वर्ष  1968-1969  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षत्रों  को  कितने-कितने  मूल्य  के

 मशीनी  सप्लाई किये  गये  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  स्त्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )

 यद्यपि  सरकार  को  आशा  है  कि  1969  में  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  होगी

 किन्तु  उसका  यह  विचार  नहीं है  कि  मशीनी  औजारों  या  अन्य  इंजीनियरी  वस्तुओं  की  मां

 में  तेजी  सामान्य  रूप  के  इंजीनियरी  उद्योगों  तथा  मशीनी  औजार  उद्योग

 की  विशेष  रूप  के  पिछले  दो-तीन  वर्षो ंमें  जितनी  उसकी  उत्पादन  क्षमता  है  उसका  उपयोग

 न  हो  सकने  से  उत्पन्न  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  सरकार  तथा  उद्योग  द्वारा

 इस  समस्या  का  सामना  करने  के  लिये  किये  गये  सम्मिलित  उपायों  के  फलस्वरूप  मांग  में  निश्चय

 a
 _  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है  और  अनेक  इंजीनियरी  उद्योगों  में  पिछले

 दो
 वर्षों

 की
 तुलना  में  गत

 बर्ष
 उत्पादन  अधिक  ्  ।  मशीनी  औजारों  का  उत्पादन  1968

 में
 21  करोड़  रुपये  के  मूल्य

 का  हुआ  ।
 जब  कि  1966  में  29  करोड़  रुपयों  तथा

 1967
 में

 26  करोड़
 रुपये  के  मुल्य

 का
 हुआ
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 था  ।
 यद्यपि  विंमान  संकेतों  से  यह  पता  चलता है  कि

 मशीनी  औजारों  के  लिए  बुक  किये गये

 में  कुछ  सुधार  हुआ  है  फिर  भी  1969 के  निर्माताओं  के  पास  काफी  स्टाक  जमा  होने के

 कारण  उत्पादन  में  अधिक  वृद्धि  होने  की  संभावना  नहीं  है
 ।

 फिर
 मी  यह  आशा  करना  युक्ति

 संगत

 ही  होगा  कि  सामान्य  रूप  के  इंजीनियरी  उद्योग  चाल  वर्ष  में  मन्दी  के  प्रभावों  से  मुक्त  हो  जायेगा
 |

 इसके  अतिरिक्त  इंजीनियरी  उत्पादों  की  मांग  में  भी  जिससे  उत्पादन  क्षमता  का  और  अधिक  उपयोग

 किया  जा  सकेगा ।  इन  सब  के  फलस्वरूप  मशीनी  औजारों की  मांग  में  तदनुसार  वृद्धि  हो  जायेगी
 |

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  गेर-सरकारी  और  सरकारी  क्ष  त्रों  को  अलग-अलग

 सम् भरण  किए  गये  मशीनी  औजारों  का  मुल्य  निम्नप्रकार  है  :

 रु०  में  )

 गेर-सरकारी  क्षत्र  को  संगीत  सरकारी  क्षत्र  को  संगीत

 345.79  523.62

 जहां तक  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  संभरण  किए  गये  मशीनी  औजारों  का  संबंध

 जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  गेर  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  में  न  केवल  संगठित  क्षेत्र

 के  बड़े  एकक  भी  सम्मिलित  हैं  अपितु  लघु  क्षेत्र
 के  बहुत  से  एकक  at  सम्मिलित si  जिनके

 सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  विस्तृत  जानकारी  एकत्र  कर  सकना  कठिन  होगा

 Setting  up  of  factories  with  Foreign  Collaboration

 *1(90.  Shri  Shri  Gopal  Saboo  Shri  Onkar  Singh

 Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Kanwar  Lal  Gupta

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  factories  set  up  with  foreign  assistance  during  the  last  three
 years  ;

 (b)  the  names  of  the  articles  which  would  be  manufactured  by  those  factories  and  the
 amount  of  foreign  money  that  would  be  spent  on  them  ;

 (c)  the  amount  sent  abroad  on  account  of  foreign  collaboration  during  the  last  three

 years  ;  and

 (d)  the  policy  of  Government  regarding  foreign  collaboration  industries  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Compa  पाड़ा  Affairs
 (Shri  F.  A.  Aamed;  :

 (a)  and  (b)  :  The  number  of  foreign  collaboration  cases  approved  by  Government
 during  the  last  three  years  (1966,  1967  and  1968)  is  517  including  141  cases  involving  foreign
 capital  participation.  Quarterly  lists  of  foreign  collaboration  cases  indicating  inter  alia  tle
 names  of  Indian  and  foreign  parties  and  the  item  of  manufacture  a  re  published  in  the  Journal of  Industry  znd  Trade,  copies  of  which  are  available  in  the  Parliament  Library.

 The  approval  which  is  conveyed  by  the  Government  15  only  a  letter  of  intent  indicating
 the  terms  and  conditions  on  which  the  proposed  agreement’  including  the  !oreign  capital
 Participation  would  be  acceptable  to  Go
 require  to  be

 vernment.  After  receipt  of  this,  the  formal  agreements
 finalised  between  the  parties  concerned.  Each  scheme  for  joint  venture  init‘ally

 approved  by  Government  does  not  necessarily  mature  in  the  long  run,  Consequently,  the  actual figures  of  forcign  capital  investment  involved  in  these  pr  ojects  would  be  known  only  at  the  time
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 es

 when  the  companies  are  floated  with  foreign  participation,  alter  obtaining  the  consent  of  the

 Controller  of  Capital  Issues,  wherever  necessary.

 (c)  Total  payments  abroad  on  account  of  certain  selected  purposes  during  the  years
 1965-66  to  1967-68  were  as  below

 Year  Royalties  Technician  and  _  otber  Technical  Dividend

 professional  service  fees.  know-how

 (Rupees  crores)

 1965-66  3.0  15.3  7.0  19.4

 1966-67*  5.1  18.3  10.4  28.8

 1957-68*  $2.7 4.3  17.8  14.7

 (d)  Government  welcome  foreign  private  investment  and  technical  collaboration  in  fields
 in  which  it  is  considered  necessary.  Each  proposal  involving  foreign  collaboration  is,  however,
 considered  on  its.  merits.

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  विस्तार

 *  (091.  श्री  रा०  परमार  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  विस्तार  जायेगा  ताकि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  40  लाख  मीटरी  टन  कच्चे  लोहे  की  क्षमता  तैयार
 की

 जा  सके  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी मंत्री
 चे०  मु०  :

 और  :  चौथी  और  पांचवीं  योजनाओं के  लिए  लोहे  और  इस्पात  का  कार्यक्रम

 बनाने  के  लिए  सरकार  की  सहायतार्थ  नियुक्त  की  गई  कंधार  समिति  ने  दूसरी  बातों  के  साथ

 साथ  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  1972  के  मध्य  में  बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  प्रथम  चरण

 पूरा  होने  के  साथ  ही  साथ  इसका  40  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड की  वार्षिक  क्षमता  तक  विस्तार

 किया  जाय  ।  इस  समय  कुंडधार  समिति  की  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  |

 अंशधारियों  को  भ्रामक  शक्तियां

 *
 1092 श्री  मधु  लिमये  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  समवाय  अधिनियम  के  अंतगर्त  भ्रंशघारियों  को  दी  गई  नामक  शक्तियों  के

 कारण  उनमें  व्याप्त  असंतोष  की  प्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  अल्पसंख्यक  गुटों  के  भ्रंश धारियों  के  विचारों  को  प्रतिनिधित्व  देने

 तथा  कम्पनियों  के  art  संचालन  में  भ्रंशघारियों  को  सामान्यतया  अधिक  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने

 के  उद्देश्य  से  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  अधिनियम  में  क्या  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव
 ae

 *  Preliminary
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  नसरुद्दीन

 भली  अहमद  )  :

 कम्पनियों  के  निदेशक  मंडलों  अल्पमत  के  हिस्सेघारियों
 को  प्रतिनिधित्व  देने  के

 बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 और  कम्पनी  की  धारा  402 के  साथ  धारा  397  तथा

 398,  से  अल्पमत के  हितों  की  रक्षा के  लिये  न्यायालयों  को  कुछ  शक्तियां  प्राप्त
 तथा

 धारा

 408  मी  प्रत्येक  मामले  अभिसंविदित  अवस्था ग्र ों  को  पूर्ण  करने  की  शर्तें  सरकार  की  वसी

 ही  शक्तियां  देती  है  ।  कम्पनी  अधिनियम  को  धारा  265  वैकल्पिक  रूप  एक  पब्लिक

 लिमिटेड  अथवा  प्राइवेट  लिमिटेड  जो  एक  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  की  सहायक

 के  निदेशक  मंडलों  हिस्सेघारियों  के  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था है
 ।  क्या  निदेशक

 मंडलों  इस  प्रकार  का  आनुपातिक  कानून  में  समुचित  संशोधनों  से  अधिदेशक

 बनाया  जा  सकता  यह  विचाराधीन  है  ।

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्ष  त्र  के  उधोग

 *  1093.  श्री  चिन्तामणि  पारिणप्रही  :

 aa  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये

 जाने  वाले  उद्योगों  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  उन  पर  अनुमानतः  कितनी

 लागत  आयेगी  ;  और

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  चौथी  योजना  के  व्यय  में  इस  काम

 के  लिये  उड़ीसा  का  हिस्सा  कितना  होगा  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-किये  मंत्री  (  श्री  weed

 अली  अहमद  )  :

 नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Small  Car  Project

 *1094,  Shri  Bal  Raj  Madhok  Kumari  Kamala  Kamari

 Shri  Hem  Barua Shri  Om  Prakash  Tya  gi
 Shri  Narain  Swarup  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and
 Compan Affairs be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  31  on  the  121

 November,  1968
 regaiding  proposal  for  a  small  car  project  and  state

 Commission  has  communicated  its  views  to  his  ह
 (a)  when  the  proposal  was  sent  to  the  Planning  Commission  and  whether  the  Plannin

 A a  inistry  ३
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 tt
 पगा  not,  the  reasons  for  delay

 matter  -  and paetter *  ana

 (c)  whether  a  copy  of  the  letter  sent  to  the  Planning  Commission  would

 sa

 on

 rik oe 0G 44
 ble  of  the  House  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Attais hri F.  A.  Ahmed) :

 ह  (a)  to  (८) :
 The  first  reference  on  the  subject  was  made  to  the  Planning  Commi  sion

 in  March,  1968,  to  ascertaio  the  availability  of  resources  for  the  Small  Car  Project  during
 4th  Five  Year  Plan.  Since  then  there  has  been  exchange  of  correspondence  and  di

 cussions
 te  ween  the  Planning  Commission  and  my  Ministry.  The  matter  is  still  u-der  discus  क on  with

 the  Planning  Commission  and  other  Ministries  concerned.  It  is  not  customary  to  place. ce  copics
 ch  correspondence  on  the  Table  of  the  House

 समवाय  विधि  मंडल  द्वारा  बही  खातों  की  जाँच  क

 *1095  श्री  कामेश्वर  सिह
 ्

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कायथ  मंत्री  समवाय  विधि  मंडल

 खातों  की  जांच  के  बारे  में  19  1968  के  अतारांकित  संख्या  1241  के

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रादेशिक  निदेशकों  ने  विभिन्न  समवायों  के  सम्बन्ध  में  काय  वाह

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्यमंत्री

 अली  अहमद  )  :

 और  :
 53  कम्पनियों  की  जिनके  बारे  1968 की  अवधि  के

 मध्य  निरीक्षण  के  लिये  आदेश  दिये  गये  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत की  गई  थी  ।  इनमें  47

 निरीक्षण  पूर्ण  हो  चुके  तथा  39  कम्पनियों  की  रिपोर्टों  की  परीक्षा  की  जा  चुकी  अठारह

 कम्पनियों  के  मामले
 पाई  गई  नियमित कर  दी  गई  अथवा  सता

 से  उनका  स्पष्ट-करण कर  दिया  गया  है  ।  21  कम्पनियों के  विषय  प्रादेशिक  |

 गेषजनक रूप निदेशकों को

 कप

 ret  आवश्यक  समुचित  कार्यवाही  करने  को  कहा  गया  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 द
 रेल  गाड़ियों  सें  भीड़भाड़

 क  क

 096.
 श्री

 श्रीचन्द
 गोयल  :

 हती  eta
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 _
 रेल  गाड़ियों  में  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  लिये

 वाही  की  और
 वर्ष  में  सरकार

 ने  व्या

 उसका  क्या  परिणाम  निकला है
 ?

 थ
 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  fag) :

 क्
 मिड-भाड़  कम  करने  के  लिए  अतिरिक्त | ७९ ह  गाड़ियाँ

 *
 चलायी  जाती  विंमान  गाड़ियों

 का  चालन  क्षत्र  या  जाता है  और  ठीक  डिब्बे  लगाये  जाते  हैं
 ।  1968-69 में  29  नयी
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 a

 गाड़ियाँ  चलाई  गयीं  शर  24  गाड़ियों  का  चालन-क्षे त्र बढ़ाया  जिससे  5614  गाड़ी

 मीटर  प्रति  दिन  की  वृद्धि  हुई  ।  इसके  अलावा  इस  वर्ष  57  उपनगरीय  गाड़ियाँ  चलाई  गयीं  ।

 गाड़ियों  का  चालन-क्ष त्र  बढ़ाया  गया  जिससे  1779  गाड़ो  किलोमीटर  प्रति  दिन  की  वृद्धि हुई
 ।

 इसके  अलावा  137  गाड़ियों  में  नियमित  रूप  से  डिब्बे  लगाये  गये  हैं  ।

 1.4-1969  से  लागू  होने  वाली  चालू  समय-सारणी  में  मी  उपनगरीय  गाड़ियों  सहित

 कुल 47  नयी  गाड़ियां  चलायी  गयीं
 ।

 गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाया  गया  जिससे
 प्रति  दिन

 2497  गाड़ी  किलोमीटर  की  वृद्धि  हुई  ।

 उपर्युक्त  उपायों  से  यात्रियों  के  लिए  अतिरिक्त जगह  की  व्यवस्था  हुई  है  लेकिन कुछ

 खण्डों  और  गाड़ियों  में  अब  भी  भीड़-भाड़  रहती  है  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 *  [097  श्री  म०  ato  सौंधी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  रेल  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले

 यात्रियों  में  विधान  मण्डलों  के  भूतपूर्व  अध्यापक  और  कुछ  मजिस्ट्रेट  भी  शामिल  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  का्थंवाह्टी  की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  :

 पिछले  बारह  महीनों  में  उत्तर  रेलवे में  राज्य  विधान  परिषद्‌ के  एक  भूतपूर्व  सदस्य

 द्वारा  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  एक  मामले  का  पता  लगा  था  लेकिन  किसी  अध्यापक  अथवा

 मजिस्ट्रेट  द्वारा  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  किसी  मामले  का  पता  नहीं  चला  जै

 रेलों  में  अब  तक  बिना  टिकट  यात्रा  की  सघन  रोक-थाम  के  लिए  जो  उपाय  किये

 गये  वे  सब  पर  लागू  होते  चाहे  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  व्यवसाय  अथवा  हैसियत

 कुछ भी  हो

 Increase  in  Capital  of  Certaio  Industrial  House

 *1098  Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  and  percentage  of  increase  in  the  capital  of  eight  chief  industrial  estab-

 lishments  viz,  Birla  Group  of  Industries,  Martin  Burn,  Kamanis  Larsen  and  Toubro,  Maiatlal,

 Sahu  Jain,  Bird  Heilgers  and  J.  K.  Singhania,  after  1957  ;

 (b)  the  amount  of  the  capital  of  the  said  companies  in  the  financial]  year  1960-6!  ;
 and

 (c)  the  extent  of  increase  in  the  capital  at  present  and  the  present  amount  of  each  of
 the  said  companies,  separately.

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  F.  A.  Ahmed)

 (a)  to  (c)  The  paid-up  capital  figures  of  the  Groups,  as  given  by  the  Monopolies
 Jnqui1y  Commission  in  th.ir  report  in

 1963-64  were  as  under  ;
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 (Rs.  in  crores)

 Paid-upCapital

 Birla  76.3

 Martin  Burn  22.8

 Kamanis  2.3

 Mafatlal  10.3

 Sahu  Jain  19.6

 6.  Bird  Heilgers  14.9

 7.  J.  K.  Singhania  14.2

 The  paid-up  capital  of  Larsen  and  Taubro  Ltd.  during  1962-1  was  Rs.  1.8  crores.

 Rest  of  the  information  is  not  available  except  to  the  extent  that,  according  to  a  survey
 by  Shri B.  Datta,  the  figures  of  paid-up  capital  of  the  companies  listed  by  the  Monopolies
 Inquiry  (०0155: 011  as  belonging  to  the  Birla  and  the  Mafatlal  Groups  in  1963-64  stood  at  Rs.
 96.0  crores  and  24.6  crores  in  166-67  showing  an  increase  of  25.5  per  cent  and  138.8  per  cent

 respectively  over  the  figur ss  of  63-64.

 Iavalid  Votes  During  Mid-Term  Elections

 *1099.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  te  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  invalid  votes  cast  during  the  mid-term  elections  in  P.,  Bihar
 and  West  Bengal,  separately  ;

 (b)  the  number  of  cases  filed  by  the  police  in  this  connection  in  the  above  States,
 Separately  ;  and

 (c)  the  number  of  persons  arrested  on  various  grounds  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  (Shri  P.  Govinda  Menon)  :

 (a)  the  required  information  is  as  under  :

 81.  No.  No.  invalid  votes  cast Name  of  State

 450,301 1.  Bihar

 800,860 2  Uttar  Pradesh

 3  West  Bengal  353,762

 (b)  and  (c)  :  The  information  is  being  collected.

 सोडियम  सल्फेट  का  उत्पादन

 1100  श्री  वे०  go  दास  चौधरी  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  सोडियम  सल्फेट
 का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये

 एक  नया  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ;
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 यदि  तो  इस  संयंत्र  की  अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  ;  और

 देश  में  इस  समय  सोडियम  सल्फेट  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन

 अली  अहमद  )  :

 और  :  राजस्थान  सरकार  का  विचार  अपने  डीडवाना  स्थित  सोडियम  सल्फेट

 के  विद्यमान  संयंत्र  की  क्षमता  का  विस्तार  16  मी०  टन  प्रति  दिन  से
 बढ़ाकर

 56  मी ०  टन  प्रति

 दिन  कर  देने  का  है  ।

 भारत  के  विभिन्न  एककों  में  1968  में  48,010  मी ०  टन  सोडियम  सल्फेट  का

 उत्पादन  किंया  गया  |

 स्कूटरों  की  कमी

 *1101.  श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी :  att  कुलेश्वर  मीना :

 श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :  श्री  प्र०  त  सोलंकी :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा :  श्री  रामचन्द्र  जी  अमीन  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्कूटरों  की  मांग  उनकी  सप्लाई  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  है
 ;

 यदि  at,  तो  अनुमानतः  कितने  स्कूटरों  की  कमी  है  ;

 जिन  और  की  स्वीकृति  देने  का  प्रस्ताव  है  और  जिन  विंमान

 के  विस्तार  के  लिए  आवेदन  प्राप्त  हो  चुके  उनसे  यह  कमी  सीमा  तक  पूरी  हो  जायेगी  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  नये  कारखाने

 स्थापित  करने  के  लिए  और  अधिक  आवेदकों  को  स्वीकृति  देगी  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन

 अली  अहमद  )  :

 और  मशीनी  उद्योगों  के आयोजन  दल  ने  1973-74  तक  मोटर

 तीन  पहिये  वाले  मोपेडों  आदि  की  मांग  2,00,000  संख्या  प्रतिवर्ष  आंकी  है  ।

 केवल  स्कूटरों  की  मांग  को  अलग  से  नहीं  आंका गया  है  ।

 विगत  चार  वर्षों  में  स्कूल रों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :--*

 aq  उत्पादन

 1966
 20,296

 1967
 30,296

 1968
 25,952

 1969
 12,644

 यद्यपि  उत्पादन
 निरन्तर  बढ़  रहा  है  फिर  भी  यह  बढ़ती  हुई  माँग  को  पूरा  करने के  लिये
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 पर्याप्त  नहीं  है  ।  देश  में  स्कूटरों  के  विभिन्न  विक्रेताओं  के  पास  28  1969  को  2,15,000

 स्कूटरों के  आंध्र  बाकी  थे  ।

 और
 :  50,000  प्रति  वर्ष

 की  क्षमता  वाले  स्कूटरों  के  एक  और  एकक को

 लाइसेंस देने  का  प्रस्ताव  है  ।  आशा है  कि  विद्यमान  एककों  तथा  प्रस्तावित  नए  एकक  में  उत्पादन

 होने  लगने  पर  धीरे-धीरे  देश  में  स्कूटरों
 की

 मांग  पूरी  हो  जायेगी  star  कि  इस  समय  अनुमान  है
 ।

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  एण्ड  डिजाइन  ब्यूरो

 *]  109,  श्री  जाज  फरनेन्डोज :

 कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  श्री  रोमेश  थापर  द्वारा  30  1968  के  एण्ड  पोलिटिकल

 वीकलीਂ  में  लगाये  गये  इस  आरोप  में  कुछ  सचाई  है  कि  भारत  सरकार  के  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  एण्ड

 डिजाइन  त्यों  पर  रूस  सरकार  के  नियंत्रण  हैं  ;

 रद  ञ  e
 क्या  सरकार  ने  इस  आरोप  के  सम्बध  में  कोई  जांच  करा  SUF

 यदि  तो  किस  तंत्र  के  द्वारा  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चे०  सबके  !

 नहीं  ।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  संस्था  में  विकलांग  बच्चों  के  लिए  अनुदान

 *
 1105.

 श्री  हरदयाल  देवगुर ु:

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 1967-68  और  1968-69  में  जवाहरलाल  नेहरू  संस्था  के  विकलांग  बच्चों  के

 लिए  कितनी  राशि  के  अनुदान  दिये  गये  ;

 क्या  यह  सच  है  कि
 गत

 दो
 वर्षों  में

 इस
 संस्था  को

 समय
 पर

 अनुदान नहीं  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ?

 बिधि  मन्त्रालय  समाज  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 फूल रण  :

 भारत  सरकार  ने  संस्था  को  वर्ष  1967-68  में  लगभग  2,18,900  रुपये  तथा  वर्ष

 1968-69  में  लगभग  2,34,000  रुपये  के  अनुदान  दिए  थे  ।

 और  सामान्यतया  अनुदान  समय  पर  ही  दिये  जाते  कभी-कभी  संस्था

 की
 ओर

 से  पूरी  सुचना
 न

 भेजने  के  कारण  देर  हो  जाती  है  ।

 बिना  जोड़  के  ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिये  हंगरी  से  तकनीकी  सहायता

 *
 1104.  श्री  नि०  र०  भास्कर  :  श्री  क०  प्र०  fag  देव  :

 4  25
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 प्रसाद भी  चगलाराया  थी य०

 श्री  कार  लाल  बैरवा  धी  aise  कुमार

 बया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार
 तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बिना-जोड़  इस्पात की  ट्यूब  और  कम  दबाव  वाले  गस  के

 सिलेन्डर बनाने  वाले  कारखानों  की  स्थापना में  तकनीकी  सहायता  देने  के  लिये  हंगरी  सरकार  ने

 पेशकश की

 क्या  सरकार  ने  हंगरी  के  इस  प्रस्ताव  fare
 और

 इस  पर
 अन्तिम  निशाँ

 तक
 कर  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक
 आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (att  फखरुद्दीन

 अली

 हाँ  ।  पेशकश  एच०  पी०  गस  सिलेंडरों  लिए  थी  न  कि  एल०  पी०  गस

 सिलेंडरों के  लिए  ।

 और  एच०  पी०  गस  सिलेंडरों  कके  निर्माण  के  लिए  सरकारी
 क्षत्र  में  एक

 परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  सिद्धान्त रूप  से  निराले  कर  लियां  गया
 al

 |  इस  परियोजना  के  हि लिए

 नेशनल  इण्डस्टियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  द्वारा  तैयार  की  गयी  सम्भाव्यता

 तथा  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  विचाराधीन  है  ।  इस  परियोजना  के  लिये  विदेशी  तकनीकी

 सहायता  सम्बन्धी  साधन  के  बारे  में  परियोजना  रिपोर्ट  पर  लिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही

 निर्णय  किया  जायेगा  और  विदेशी  उत्पादकों  से  बातचीत  की  जायेगी  ।  प्रतिवेदन  पर

 आगामी
 कुछ  सप्ताह

 में  निशा  लिए  जाने  की  आशो  जोड़  रहित  ट्यूबों  के
 निर्माण

 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  स्थापित  करने  का  प्रश्न  अभी  विचाराधीन

 मफतलाल  उद्योग  समूह

 क  105.  श्री  भोगेन्द्र  का

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  जाँच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  मफतलाल

 उद्योग  समूह  का  देश  के  सब  से  बड़े  एकाधिकारपति  उद्योग  समूहों  की  सुची  में  स्थान  था

 क्या  इस  देश  के  सब  बड़े  उद्योग  समूहों  की  सुची  में  मफतलाल  का  तीसरा

 स्थान है

 1966-67
 में  qt  होने  वाले  गत  तीन  ae  से  समूह

 की  कम्पनियों

 की  प्रदत्त  पूँजी  बढ़कर  लगभग  19  करोड़  रुपये  और  कुल ः आस्तियां  बढ़कर  80.8  करोड़  रुपये

 हो  गई  ale

 यदि  बृद्धि  कैसे  और
 तरीके

 हैऔर
 इस

 सम्बन्ध  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?.
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 औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  समवाय  कार्य  मन्त्री  '
 अली

 :

 ।  एकाधिकार  जाँच
 आयोग

 की
 रिपोर्ट

 में  दी  गई
 75  समूहों की  सूची

 में
 मफतलाल  समूह  पन्द्रहवें  स्थान  पर  था ।

 केवल  इन्हीं  तीन  गृहों  का  अध्ययन  किया  गया  है  अतः  मफतलालें
 का  स्थान

 निश्चित
 करना

 सम्भव  नहीं  है
 जब

 तक
 किं  अन्य  गृहों की  भी

 उसी
 प्रकार  परीक्षा

 न

 की  जाय

 श्री  बी०  दत्ता  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  मफतलाल  समूह  की  कम्पनियों

 को  कुल  प्रदत्त  पूँजी  परिसम्पत्तियों  अन्य  कम्पनियों  को  सम्मिलित  जो

 इस
 समूह  के  नियन्त्रण  में  आ  गई  1967  में  19.0  करोड़  रुपये  तथा  80.8  करोड़

 रुपयों  की  वृद्धि  हुई  ।

 कथित  सर्वेक्षण  के  अनुसार  मुख्य
 रूप  से  ag  प्रदत्त  पूँजी  में

 19
 करोड़

 रुपये  बढ़ाकर  तथा  अल्प  अवधि  व  लम्बी  अवधि  के  50.5  करोड़  रुपयों  के  ऋणों में  वृद्धि  करके

 व्यय  की  गई  थी  ।

 सिला  कपड़ा  उद्योग

 *1106  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 क्या  औद्योगिक
 विकास

 आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  ae  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिला  कपड़ा  उद्योग  इस  समय  संकटग्रस्त

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  यह  संकट  किस  प्रकार  का  है

 इस  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  सरकार  की  क्या  योजनाएँ  और

 पश्चिम  बंगाल  भर  विशेषकर  24  परगना  जिले  के  महेश  टोला  थाना  क्षेत्र  में

 बेरोजगार  था  कम  रोजगार  वाले  दर्जियों  की  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  योजनाएँ

 बनाई हैं  !

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्यो  मंत्री  फखरुद्दीन
 wat

 से  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल पर  रख  दी  जायेगी ।

 रेलवे  भोजन-प्रबन्ध  जाँच  समिति

 *
 1107.  डार  सुशीला  शेयर

 :
 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 गत
 ag

 सरकार  ने  रेलवे  भोजन-प्रबन्ध की  जाँच  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त  की

 उसने  कितने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये

 सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 कया
 ने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  महत्वपूर्ण

 रेलवे  स्टेशनों  पर  भोजन-व्यवस्था

 का  काम  गैर-सरकारी  संस्थाओं  की  सौंप  दिया  जाये  ?
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 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  fag)  :

 रेलवे  खानपान  और  यात्री  सुविधा  समिति  13-7-1967  को  नियुक्त  की  गयी  थी

 और  उसने  17-2-1968  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  समिति  ने  केवल  एक  रिपोर्ट  दी  थी  ।

 समा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  गया  है  जिसमें  रेलवे  खानपान  के  सम्बन्ध  में  अमल

 में  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  समिति  के  निष्कर्षों  और  उसकी  सिफारिशों  का  संक्ष  प

 दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी

 ०  764/69]

 जी  नहीं

 हरियाणा  में  स्कूटर  परियोजना

 श्री  राम  किशन  गुप्त  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हरियाणा  में  स्कूटर  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारें  में  कोई

 निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  at,  तो  कया  निसाँक  किया  गया  और

 उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन

 गली  :

 स्टारों  के  निर्माण  के  लिए  विचाराधीन  चार  योजनाओं  पर  अभी  कोई  अन्तिम  निरंक

 नहीं  किया  गया  है  ।  विचाराधीन  चार  योजनाओं  में  से  एक  का  प्रस्तावित  स्थापना  स्थल  हरियाणा

 में  है
 और  दूसरी  का  तो  हरियाणा  में  अथवा  पश्चिमी  बंगाल  में  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 डिजाइन्स  एण्ड  teres  आर्गनाईजेशन

 *1109.  श्री  क्०  लक प्पा  :  शी  ए०  श्रीधरन  :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रिसने  डिजाइंस  एण्ड  स्टैंडर्ड  आर्गनाईजेशन  द्वारा  लखनऊ

 और  शिमला  में  जो  कुछ  अनुसंधान  art  किये  गये  वे  वकंशाप  में  प्रयोग  में  सफल  सिद्ध  नहीं

 हुए  और
 यदि  तो  उनका  व्यौरा क्या  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  fag)
 :

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ॥

 नेपा  अखबारी  कागज  का  एक  समान  मूल्य

 *1110.
 श्री  गणेश  घोष  :  श्री

 अ०  कु ०  गोपालन
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 थी  उमा नाथ  :  थी  सके  एम०  अब्राहम :

 क्या  औद्योगिक आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  समूचे  देश  के  लिये  नेपा  अखबारी  कागज  का  रेल  पर्यन्त  शुल्क  समान

 मूल्य

 यदि  तो  लिखन ेके  उर्वरक  आदि  भारत  में

 निमित  वस्तुओं  की  तरह  नेपा  अखबारी  कागज  के  लिये
 भी

 रेल  पर्यन्त  निशुल्क समान  मूल्य  नियत
 न

 करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  पता  है  नेपा  अखबारी  कागज  के  लिये  रेल  viet  निशुल्क  समान

 मुल्य  निर्धारित  न  होने  के  कारण  केरल  जैसे  राज्यों  के  समाचार-पत्रों  के  प्रति  भेदभाव  करना

 जो  नेपा  नगर  से  बहुत  दूरी  पर
 और

 यदि  तो  नेपा  अखबारी  कागज  के  रेल  शायरात  निशुल्क  समान  मुल्य  निर्धारित  करने
 ‘

 सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य
 मन्त्री  फखरुद्दीन

 अली

 नही ं।

 से  नेपा  अखबारी  कागज  का  कारखाना  इस  समय  देश  की  लगभग  20

 शत
 आवश्यकता

 पूरी  करता  है  और  शेष  आवश्यकता  आयात  के
 द्वारा  पूरी  की  जाती है  ।

 केरल के  समाचार  पत्रों में  नेपा  के  अखबारी  कागज के  बहुत  थोड़े  अंश की  खपत  हो  रही है  ।  1964

 में  ही  समाचार  पत्रों  के  कुछ  प्रतिनिधियों को  यह  बता  दिया  गया  था
 कि  नेपा  अखबारी

 कागज
 के

 रेल  पन्त
 निःशुल्क  मुल्य  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जबकि

 नेपा  अखबारी  कागज  के  प्रमुख  उपभोक्ता  कागज  का  अतिरिक्त  मूल्य  देने  के  लिए  सहमत  हो  जाएँ
 भर  समाचार-पत्र  संघों  द्वारा  सभी  को  मान्य  कोई  फार्मूला  ढूढ़  निकाला  जाय

 Availability  of  Reports

 6365.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state  the  names,  dates  of  publication,  language,  price  and  the  posi-
 tion  regarding  the  availability  of  the  reports  (recommendations  etc.)  submitted  and  published
 by  all  types  of  Commissions,  Study  Teams,  Study  Groups  and  Committees  relating  to  his
 Ministry  and  subordinate  institutions  and  organisations  during  the  last  three  years  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  F,  A.  Ahmag)  ध

 A  statement  is  attached.  (Placed  in  Library  See  No.  LT-765/69).

 टू  कारों  का  निर्माण

 6366.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  श्री  कुलेश्वर  मीना
 :

 कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि
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 ट क्‍्टरों के के  निर्माता  में  बलगारिया  ate  रूमानिया  के  साथ  सहयोग  करने  के  इच्छुक

 भारतीय  लोगों  के  नाम  क्या  हैं  भीर  प्रत्येक द्वारा  निर्माण  के  निर्धारित  लक्ष्य  सहित  उनके  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 वक्त  योजनाओं  के  लिये  कितने मुल्य  के  पूंजीगत  माल  की  आवश्यकता  होगी  तथा

 उनकी  किस  प्रकार  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ;

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  राज्य औद्योगिक  fasta  निगम  द्वारा  बलगारिया के

 सहयोग  से  ट्र  पटरों  के  निर्माण  के  लिये  भेजे  गये  प्रस्ताव
 को

 केन्द्रीय  सरकार
 ने  अनावश्यक

 रूप  से

 रोक  रखा  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  श्रमी  तक  मंजूरी  नहीं  दिये  जाने के  कारण  क्या  हैं

 किन  अन्य  राज्यों  ने  ट्रैक्टरों  के  निर्माणਂ  के  लियेਂ  योजनाएं  भेजी
 हैं  तथा

 उन

 योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 उक्त  योजनाओं  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन

 अली  अहमद  )  :

 और  :  बलगारिया  तथा  रूमानिया  के  सहयोग  से  कृषि  एक्टरों  के  निर्माण  के

 निम्नलिखित  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  है  :

 ref  का  ट्रक्टर  का  नाम  प्रस्ताव  में  दी  विदेशी  सहयोगी  का

 तथा  वार्षिक  क्षमता  पूंजीगत  वस्तुओं
 की  नाम

 प्रस्तावित  आवश्यकताएं a

 1.  पंजाब  स्टेट  इंडस्ट्रियल  बौछार  13.  मे०  स्टर  ट-मशीनी
 saac

 मेंट  कारपोरेशन  अश्व-शक्ति
 3.44

 करोड़  रुपये

 इम्पोर्ट  एंड बलात

 12000  स लि०  चण्डीगढ़  एक्सपोर्ट  बल्ले  रिया  |

 में ०  प्रेम  एग्रो  तथा  2.70  करोड़  रु०  Ho
 इंडस्ट्रियल

 निर्धारण  651  (65  अश्व  एक्सपोर्ट फ

 नई  दिल्‍ली  .10,000  रूमानिया  |

 संख्या

 Ho  मोदनवी  प्रा०  लि०  वही यूटोस  45/65  भ्रमण  बताई  नहीं

 नई  दिल्‍ली |  शक्ति  ।  10,000  संख्या  गई

 तथा  नहीं  ।  प्रस्ताव  की  आगे  जांच तब  तक
 के  लिए  स्थगित कर  दी  गई  थी

 जब  तक  कि  बून्दी  स्थित  ट्रैक्टर  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  केन्द्र  से  ट्रैक्टर  के  नमुने

 की  परीक्षण  रिपोर्ट  नहीं  मिल  गई  ।  बून्दी  केन्द्र  से  परीक्षण  रिपोर्ट  हाल  ही  में  मिल  गई  है  और

 प्रस्ताव  पर  आगे  कार्यवाही  इस  परीक्षण  रिपोर्ट  के  श्राधार  पर  की  जा  रही  है  ।

 किसी  अन्य  राज्य  सरकार  ने  कृषि  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के
 लिए  कोई  भी  प्रस्ताव

 नहीं  भेजा  है  ।-

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 मध्य  प्रदश  में  सोमेट  ष्ह् accor  सोमेंट के  कारखाने

 6367.  श्री  बाब  राव  पटेल  थ्री  स०  do  दीक्षित

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सीमेंट  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  में  नीमच

 कटनी  में  सीमेंट  के  कारखाने  खोलने  के  लिये  परियोजना  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत

 किये
 हैं

 ;

 तीनों में
 से  प्रत्येक  परियोजना  की  प्रस्तावित  क्षमता  कितनी  होगी  तथा  प्रत्येक

 वित्तीय  परिव्यय  कितना  होगा

 ये  परियोजना  प्रतिवेदन  कब  से  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;  और

 उनके  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  निशंक  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फसीहुद्दीन  चलो

 सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  ने  मध्य  प्रदेश  में  जगदलपुर  तथा  नीमच

 में  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  ;

 क्रम  स०  परियोजना  स्थापना  वार्षिक  क्षमता  अनुमानित  पूंजीगत  लागत

 स्थल
 वा

 रु०

 जगदलपुर  2,00,000  tro  दन  पोट लैड  सीमेंट  937.9

 2  नीमच  वही  491.0

 (7)  22  1967  |

 सीमेंट  कारपोरेशन  को  कुछ  और  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  के  लिये  अनुमति  देने  का  प्रश्न

 अभी  विचाराधीन  है  ।  अन्तिम  निरंक  aia  पंचवर्षीय  योजना  में  इ  र  Ad
 स  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध

 निधियों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 आदिवासियों  के  लिये  पथक  औद्योगिक  विकास  निगम

 6368.  श्री  बाबराव  पटेल

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-किये  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  विभिन्न  भागों
 में

 रहने  वाले  आदिवासियों  के  उत्थान  की  योजना  बनाने

 और  कार्य  करने  के  लिये  एक  पृथक  औद्योगिक  विकास  निगम  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  मुख्य  बात  कया
 हैं  ;

 मध्य  प्रदेश के  आदिम  जातीय  और  आदिवासीਂ  लोगों
 कें

 सम्बन्ध
 में

 सरकार  का
 कब

 कौर  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  करने  का  विचारे  है  और
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 अ उन  —  ial

 यदि  तो  इसके  कया  area  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मं  फखरुद्दीन
 अली

 अहमद  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  लिये  योजना  बनाने  और  उनके

 लिए  ः  के  हेतु  अलग  से  कोई  औद्योगिक  विकास  निगम  की  स्थापना  करने का  इस  मंत्रालय का

 कोई  भी प्रस्ताव नहीं  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 (7)  तथा  (=)  अनुसूचित  जातियों  तथा  पिछड़े at  के  लोगों  की  सहायतार्थ  तथा

 कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  राज्य  क्षत्र  में  अनेक  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हैं  ।  ये  कार्यक्रम

 प्रशिक्षण  संस्थाओं  तथा  उत्पादन  केन्द्रों  द्वारा  चलाये  जाते  हैं  तथा  इनका  उद्देश्य  उन्हें

 आधिक  सहायता  एवं  प्रशिक्षण  देना  है  जिससे  इनसे  लाभ  उठाने  वाले  अपने  व्यवसाय  या

 व्यापार  की  स्थापना  कर  सकें  या  उसमें  सुधार  कर  सकें ।

 पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र
 में

 स्थापित  किये  गये  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  मध्य  प्रदेश
 में  बड़े

 लोकप्रिय  सिद्ध  हुये  हैं  ।  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  का  विकास  भी  वहां  काफी  उपयोगी  सिद्ध

 हुआ
 है  और  इससे  अनुसूचित  जातियों  को  रोजगार  दिलाने  में  काफी  सहायता  मिली  है  ।  छः  विभिन्न

 जिलों  आदिम  जाति  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  तेल  की  छः  मिलों  तथा  लकड़ी  चीरने  वाली

 13  मिलों  की  स्थापना  या  तो  हो  चुकी  है  या  हो  रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  विकास

 6369.  श्री  दे०  वि०  fag

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1969-70  के  लिये  अथवा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्तर्गत  क्रियान्वित  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  विकास  करने  सम्बन्धी

 कोई  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  कितनी  लागत  लगेगी  ;  और

 उस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 विधि-मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 फुलझरी

 से  :  एक  जिसमें  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  और  वर्ष  1969-703
 लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  का  सार  feat  गया  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल०  eo  766/69]

 aga  योजना  को  अबਂ  तक  अन्तिम  रूप
 नहीं

 दिया  गया  ।

 मद्रास  से  दिल्‍ली  आने  वाली  गाड़ियों  को  न  रोका  जाना

 6370.  श्री  go  मा०  कौशिक

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 ऐसा  कोई  निदेश  है  कि  मद्रास  से  दिल्‍ली  आने  वाली  गाड़ियों

 32



 15  1969  लिखित  उत्तर

 को  नहीं  रोका  जाना  चाहिए  att  उन्हें  विपरीत  दिशा  में  जाने  वाली  गाड़ियों की  तुलना में
 प्राथमिकता दी  जानी  चाहिए  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग
 :

 और  सरकार  की  ये  नीति  है  कि  हंक हं टीं

 लाइन  वाले  सेक्टरों  पर  ऐसी  गाड़ियों  को  जो  लम्बें  मार्गों  पर  चलती  हो  तथा  अपने  गन्तव्य  स्थान

 पर  पहुंचने  वाली  हों  तब  गुजरने  के  लिए  प्राथमिकता दी  जाये  जब  वह  हिना  हों  ।

 जी०  टी०  एक्स प्र स  का  देर  से  चलना

 6371.  थी  क०  मा०  कौशिक  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्ली  और
 मद्रास

 के  बीच  चलने  वाली  जी०

 टी०  एक्सप्रेस  सदा  देर  से  चलती  है  ;

 कया  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  चलने में  देरी  नागपुर  और
 दिल्‍ली के बीच

 के  बीच

 ही  होती और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  fag)  :

 और  :  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीच  चलने  वाली  15  डाऊन अप  जो०
 टी  o|

 ए०  सी०  एक्सप्रेस  गाड़ी  विशेषकर  दिल्‍ली  और  नागपुर के  बीच  संतोष  जनक  रूप से  नहीं

 है  क्योंकि  इस  भाग  में  यातायात  अधिक  है  अनधिकृत  रूप
 में

 रेलों  की  जंजीर  खींची  जाती हैं

 तथा  रेल  उपकरणों कीं  चोरियां  होती हैं  ।

 इन  गाड़ियों  के  चलने  के  बारे  में  प्रतिदिन  ध्यान  रखा  जा  रहा  है  तथा  इनको  ठीक

 समय  पर  चलाने  के  सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात  में  स्टेनलेस  स्टील  बनाने  के  लिये  लाइसेंस

 6372.  श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  :  बताने  कीः

 कृपा  करेंगे कि  :

 1968  में  गुजरात  में  ada  स्टील  बनाने  के  लिये  कितने  पक्षों  ने  आवेदन  पत्र

 दिये थे  ।

 गुजरात  में  1968  तक  कितने  लोगों  को  लाइसेंस  प्राप्त  थे  ;  और

 लाइसेंसों  की  राशि  कितनी  थी  और  ये  लाइसेंस  किन  प्रयोजनों  के  लिये  दिये  गये  थे  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 कोई  नहीं  ।

 और  1968 से  पृ  गुजरात  में  केवल एक
 पार्टी

 को
 10,000

 मीटरी  टन

 बेदाग  इस्पात  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।
 चूंकि  इस

 पार्टी
 ने  भी

 योजना
 को

 कार्यान्वित

 करने  में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  अतः  उनका  लाइसेंस  भी
 प्रति संहृत  कर

 |  रया  गया 4
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 6373.  श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  :

 कया  औद्योगिक आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  लघु  उद्योग के  लिये  गुजरात  को
 कितनी  राशि

 मंजूर की  गई  हैं  ;  और

 ये  उद्योग  गुजरात  में  किन-किन  स्थानों  में  स्थापित हैं
 तथा  किन-किन  स्थानों  में

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार है  ?

 औद्योगिक  तरीक़  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 और  चूंकि  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप
 नहीं  दिया

 गया

 गुजरात  राज्य  में  लघु  उद्योगों  के  लिए  स्वीकृत  राशि  अभी  ज्ञात  नहीं  है  ।
 ये  लघु  उद्योग

 एक  गैर  सरकारी  उद्यमियों  द्वारा  स्थापित  किए  जायेंगे  इसलिए  सरकार  के  लिए  यह  बताना

 सम्भव नहीं  है  कि  ये  एकक  कहां  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  उड़ीसा  से  आवेदन-पत्र

 6374.  श्री  श्रीनिवास  मिश्र

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ॥

 गत  तीन  वर्षो ंमें  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिये  उड़ीसा  से  कितने  आवेदन  पत्र

 प्राप्त हुए  ।

 कितने  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  ;  और

 इन  आवेदन-पत्रों  की  व्यौरे  सहित  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 भौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )  :

 गत  तीन  वर्षों  अर्थात  1966,  1967  तथा  1968  में  उड़ीसा  से  औद्योगिक

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  38  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।

 एक  अनुमति-पत्र  तथा  3  आशय  पत्रों  के  अतिरिक्त  3  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 शेष  31  झ्रावेदनों  में  से  15  आवेदन  रह  कर  दिए  गये  4  आवेदन  उन  उद्योगों
 कें  लिए  थे  जिन्हें  लाइसेंस  देने  से

 करने  की
 मुक्त  कर  दिया  गया  है  ओर  जिनके  लिए  अब  लाइसेंस  प्राप्त

 आवश्यकता  नहीं  12  ae  पत्र  अभी  विचाराधीन
 उन  आवेदनों  का  विवरण  तथा  उनके  आवेदकों  के  जिन  पर  ast  afar  निर्णय

 लिया  जाना  प्रकट  नहीं  किये  जाते  ।

 प्रतिरक्षा  कोट  से  स्कूटरों  का  आवंटन
 6376,  शी  आद  a  el  द

 ह
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 क्या  औद्योगिक आन्तरिक  ब्याँ पार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  तथा  सेना  के  कर्मचारियों  को  प्रतिरक्षा  कोटे  से  ex

 के
 आवंटन  में  सामान्य  सरकारी  कोटे  से  असैनिक

 सरकारी  कर्मचारियों
 को  होने  वाले  स्कूटरों के

 आवंटन  की  तुलना  में  अधिक  समय  लगता  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उक्त  कोटों  के  await  स्कूटर  के  आवंटन  में  श्रोता  कितना  समय  लगता

 उक्त  दोनों  कोटों  में  से  स्कूटरों  के  आवंटन  के  लिये  सम्बन्धित
 विभागों

 के  पास
 कितने

 आवेदन-पत्र  अनिर्णीत  पड़े  हैं  और
 प्रत्येक  कोटे  में  सबसे  पुराने  आवेदन-पत्र  की  अवधि  कितनी है

 ?

 मेहनत
 )

 औद्योगिक
 आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  ( att  फखरुद्दीन  अली

 हां  ।  असमानता  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  आवेदनों  का  वर्गीकरण  करने  और

 नियतन  करने  के  लिए  अपनाए  गए  नियमों  की  कसौटी  अलग  अलग  होती  है  ।

 प्रतिरक्षा  कोटा  से  स्कूटरों  के  आवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक्षा  में  औसतन  5  वर्ष  का

 समय  लगता  है  जबकि  औद्योगिक  विकास  विभाग  के  कोटे  से  नियतन  किए  जाने  वाले  wae

 में  लगभग
 4

 af  का  समय  लगता  है  ।

 प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  ने  स्कूटरों  के  आवंटन

 के  लिए  विचाराधीन  आवेदनपत्रों  की  संख्या  लगभग  20,000  संख्या

 सबसे  अधिक  समय  जब  से  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 में  आवेदन  पत्र  विचाराधीन हैं  ।  23-12-1963
 ~

 औद्योगिक  विकास  विभाग  म  स्कूटरों
 के  आवंटन  के  लिए  ब्रिचाराधीन  आवेदन

 पत्रों  की  संख्या  लगभग  42,000  संख्या

 सबसे  अधिक  अवधि  जब  से  भौद्योगिक  विकास

 विभाग  में  आवेदन  पत्र  विचाराधीन  है
 ।  31-7-1965  |

 रेलवे  में  सहायक  निर्माण  निरीक्षक  के  पद  भरना

 0377.  sit  रामानन्द  शास्त्री  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  205-280  रुपये  के  वेतनमान  में  सहायक  निर्माण

 निरीक्षकों
 के  75  प्रतिशत  पद  सिविल  इंजीनियरी  के  डिप्लोमाधारियों  की  सीधी  भर्ती  से  तथा  25

 तहत  पद  कम  वेतनमानों  से  पदोन्नति  करके  भरे  जाने  चाहिये  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सीधी  भर्ती  तथा  पदोन्नति से  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  75
 शत  तथा  25  प्रतिशत  के  अनुपात  को  सदा  बनाये  रखा  जाता  और

 यदि  तो  उत्तर  रेलवे  के  सभी  डिवीजनों  में  उपयुक्त  अनुमान  को  न  बढ़ाये  रखने

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  रास  gum  fag)
 :
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 और  विंमान  हिदायतों  के  205-280  रुपये  के  वेतनमान  में  सहायक

 रेल-पथ  निरीक्षक  की  25  प्रतिशत  रिक्तियां  वर्क्स  मिस्त्रियों  की  पदोन्नति  से  मरी  जाती  हैं  और

 शेष  75  प्रतिशत  को  सिविल  इंजीनियरिंग  में  डिप्लोमा  प्राप्त व्यक्तियों  की  सीधी  भर्ती  द्वारा  मरा

 जाता  है  ।  लेकिन  मितव्ययता  की  आवश्यकता  और  फालतू  कर्मचारियों  को  समाहित  करने  की

 आवश्यकता  को  देखते  रेलों  में  भर्ती  तभी  को  जाती  हैं  जब  उसकी  नितान्त  आवश्यकता  होती

 है  और  यह  भर्ती  कम  से  कम  संख्या तक  सीमित  रखी  जाती है

 सूचना  इकट्टा  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इटारसी-जबलपुर  एक्शन  के  स्टेशनों  पर  यात्री  तथा  माल  सुविधायें

 6378.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  रेलवे  के  इटारसी  जबलपुर  सैक्शन  के  स्टेशनों  पर  जिन  यात्री  तथा  माल

 सुविधाओं  की  व्यवस्था
 की

 गई  हैं  क्या  वे  पर्याप्त  हैं

 क्या  वे  सुविधायें  उपर्युक्त  रेलवे  के  कांसी-इटारसी  सेक्शन  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  के

 बराबर  हैं  अथवा  कम  या  अधिक  ;
 और

 उन  सुविधाओं  को  अन्य  स्टेशनों  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  के  समान  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग

 जी  हां
 |

 उस  प्रकार  की  तुलना  नहीं  की
 जा  सकती  क्योंकि  खण्डीय  तुलना  है  ग्राधघार  पर

 यात्री  या  माल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  af  ये  सुविधाएँ  प्रत्येक  स्टेशन पर

 यातायात  की  भ्रावश्यकताओं  के  आधार  पर  दी  जाती  हैं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 इटारसी  जंक्शन  पर  टर्मिनल  तथा  यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 6379.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इटारसी  जंक्शन  की  देश  के  अन्य  समान  जंक्शन ों  की  तुलना में

 यात्रियों  की  संख्या  तथा  माल  के  लाने  ले  जाने  की  टनभार  में  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  इटारसी  पर  इस  समय  उपलब्ध  गाड़ियों  के  रुकने  की
 सुविधायें

 तथा  यात्रों

 सुविधायें
 समान  यातायात  वाले  जंक्शन ों  की  सुविधाओं  के  बराबर  हैं  ;

 यदि  तो  उनमें  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  रेलवे  ने  इटारसी  के  निकट  आर्ट् लरी  प्रूफ  फाइरिंग  रंज  स्थापित  हो  जाने  से

 वहां  यात्री  तथा  माल  के  यातायात  बढ़ाने  का  विचार  क्या  है  जाकर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इटारसी  पर  कौन  सी  अन्य  गाड़ियों  के  रुकने  तथा  यात्री  सुविधायें
 प्रदान  करने  का  विचार है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  faz)
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 ae

 इटारसी  से  जाने  वाले  धौर  वहां  पहुंचने  वाले  यात्री  और  माल  यातायात  की
 बष्टि

 इस  जंवशन  का  स्थान  बहुत  ऊँचा  नहीं  क्योंकि  यहां  प्रतिदिन  2400  टिकट  बिकते हैं  और

 प्रतिदिन  औसतन  1840  क्विंटल  माल
 यहां  आता  है

 तथा  1610
 क्विंटल  माल  यहां से  बाहर

 जाता
 है  ।  इस  दृष्टि से  इटारसी  wet  जैसे  जंकशन  स्टेशन के  स्तर  तक  भी  नहीं  पहुंचता  ।

 इटारसी  का  वास्तविक  महत्व  यही  है  कि  यह  विभिन्‍न  दिशाओं  के  सीधे  यातायात के  संचलन के

 लिए  एक  केन्द्रीय  स्थल है

 और  :  भिन्न-भिन्न  स्टेशनों  पर  टमिनल  और  यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने
 ए

 प्रत्येक  स्टेशन  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  और  इसके  लिए  दूसरे  स्टेशनों
 पर  उपलब्ध  सुविधाओं  को  ग्रा घार  नहीं  बनाया  गया  किसी  स्टेशन  पर  उपलब्ध
 frat  और  यात्री  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  या  इस  बात  की  समय-समय  पर  समीक्षा

 की  जाती है  ।
 इटारसी  के  मामले  में  ऊपरी  पैदल  पुल  को  चौड़ा  करने  और  उसके  ऊपर  छत  डालने  ,

 तीसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय  का  विस्तार  करने  और  प्रतीक्षालय  तथा  प्लेटफार्मो  पर  अतिरि
 माल  प्लेटफार्म  की  लम्बाई  बढ़ाने  तथा  छतदार  माल  शेड  का  विस्तार  करने  जैसी

 अतिरिक्त  सुविधाएं  जुटाने  के  प्रश्न  पर  पहले  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इटारसी  के  पास  आर्टिलरी  प्रूफ  फायरिंग  रेंज  स्थापित  किये  जाने  के  बारे  में  अभी
 पेक  रक्षा  मंत्रालय  से  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 ऊपर  माग  के  उत्तर  को
 देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 Cultivable  land  on  Central  Railway

 6380.  Shri  Deorao  Patil  ;

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government
 Narrow  gauge  line  of  the  Central

 Propose  to  allot  the  cultivable  land  near  the  Darwha-Pusad

 local  cultivators  ;  and
 Railway,  which  was  dismantled  during  War  time,  to  the

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 the  St:
 (a)  Yes.  The  cultivable  land  availa  ble  on  this  line  has  already  been  handed  over  to ate  Government  for  Management  and  allotment  to  the  cultivators,
 (b)  Does  not  arise.

 क्ष  त्रीय  tat  से  रेलवे  बोर्ड  के  कार्यालय  में  भेज  गये  कलक

 6391.  श्री  कृष्ण  कुमार  चटर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  17  1968  के  अतारांकित
 प्रश्न  4748

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राधिकृत  अधिकारी कौन  है  और  उक्त  प्रश्न के  भाग
 के  उत्तर में  उल्लिखित

 मंजूरी  किस  लियम  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गई  थी  ;

 क्या  भारतीय  रेलवे  संस्थापना  संहिता  खण्ड  2  का  एफ०  आर०  15  उस  नियम  में
 दी  गई  विशिष्ट  परिस्थितियों  के  अतिरिक्त  तबादला  होने  पर  किसी  करें  चारी  के  स्थायी  दर्जे को
 पटाने  की  किसी  प्राधिकारी  की  शक्ति  को  सीमित  करता  हैं
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 (77)  क्या  जहां  तक  इन  पलकों  का  सम्बन्ध  उक्त  मंजूरी  आरम्भ  से  ही  अवध  है

 क्या  इनमें  से  कुछ  goal  की  28-3-1961 को  जारी  किये  गये  आदेशों  के  अन्तगंत

 अपर  डिवीजन  taal  के  कमान में  दी  अग्रिम  वेतन-विधि  देकर उस  वेतनमान  में  रखा  गया  था

 नियुक्ति  नियमानुकूल  बनाने  के  लिये  आवश्यक  समाना  गया

 था ;  और

 क्या  इस  मामले  पर  नये  सिरे  से  विचार  किया  जायेगा  और रेलवे के  कार्यालय

 में  उनकी  नियुक्ति  को  नियमानुकूल  बनाने  के  लिये  आदेश  जारी  किये  जायेंगे  ।

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग

 20-4-61 को  जारी  की  गयी  मंजू  री  से  सम्बन्धित  आदेश  की  एक  प्रति  संगीत  है
 |

 इससे  स्थिति  स्पष्ट  हो  जायेगी  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  767/69]

 और  :  नियम  है
 (qo  नि०  15)  के  अनुसार  किसी  प्राधिकारी

 किसी  रेल  कर्मचारी  को  मूल  रूप  से  अथवा  स्थानापन्न  रूप  कुछ  विशिष्ट  परिस्थितियों

 को  किसी  निचले  पद  पर  स्थानान्तरित  करने  का  प्राधिकार  बाधित  हो  जाता  है  ।  जब

 ये  व्यक्ति  रेलों  मा०  to  स०  से  रेलवे  बोर्ड  में  स्थानान्तरित  किये  गये  तो  उस  समय  उन्हें

 नियुक्ति  के  रूप  में  माना  गया  था  श्रौर इस इस
 नियम

 के
 उपबन्ध  इन  पर

 नहीं  थे
 ।  इसलिए

 कथित  मंजूरी  प्रभावहीन  नहीं  है  |

 जी  हां  ।  फिर
 समीक्षा

 के
 फलस्वरूप  20-4-1961  के  आदेशों  द्वारा  28-3-

 1961  के  आदेशों  का  अधिक्रमण  कर  दिया  गया  था

 सवाल  नहीं  उठता  |

 रल  का  यात्रा  भाड़ा

 6382.  श्री  कठ  लक प्पा  :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  स्टेशनों  के  बीच  यात्रा  भाड़ा  पेसे  से

 पूरी  तरह  से  विभाजित  नहीं  होता  है  sale  कानपुर  से  इलाहाबाद  तक  मेल/एवसप्रेस  गाड़ियों  का

 भाड़ा  6.37  रुपये  तथा  साधारण  यात्रियों  का  भाड़ा  4.97  रुपये  है

 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  रेलवे  को  इस  कारण  बहुत  हानि हो  रही  है
 क्योंकि  टिकट  देने  वाले  बाब  5  पैसे  का  बचा  sie  यात्रियों  को  वापिस  नहीं  करते  और  अपनी  जेब

 में  डाल  लेते

 क्या  सरकार  को  यह  भी  विदित  है  कि  इससे  भ्रष्टाचार
 फलता

 तथा  यात्रियों  कौर

 टिकट  देने  वाले  बाबुओं  के  बीच  सम्बन्ध  खराब  हो  जाते  और

 क्या  उपर्युक्त  बातों  को  देखते  हुए  सरकार  भाड़े  को  इस  तरह  से  निर्धारित  करेगी

 कि  भाड़े  के  लिये  5  पैसे  से  छोटे  सिक्कों  की  आवश्यकता  न  पड़े  जिससे  न  तो  यात्रियों  को  नुक्सान

 हो  तथा  रेलवे  की  आय  भी  बढ़  जाये  तथा
 यात्रियों

 और  रेल  कर्मचारियों  के  बीच  सम्बन्ध  खराब

 होने  की  सम्भावनायें  भी  दूर  हो  जायें  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  fag)  रेल  यात्रा  भाड़ा  इस  समग्र  5  पैस ेसे
 पूरी
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 तरह  विभाजित  होता  है  ।  विशेष  मामले  में  जेसे  12 @  nate  यात्रा कर  5  पसे  प्री  तरह

 विभाज्य  रेल  यात्रा-भाड़े  में  जोड़  दिया  गया  है  ।  इस  तीर्थ  यात्रा
 कर

 को  जोड़ते  के
 कारण  भाड़े  की

 कुल  राशि
 5

 पैसे  से  पूरी  तरह  विभाजित  नहीं  होती
 ।

 जी  नहीं  ।  ये  आदेश  दे  दिए गए  हैं  कि  यात्रियों को  रेज़गारी जो  वाजिब  हो  वापस

 दे  दी  जाए  ।

 इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  भाई  है  ।

 जहाँ  तीर्थ-यात्रा  कर  लागू है  वहाँ  इसे  5  पैसे  से  पूरी  तरह  विभाजित  करके  निर्धारण

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 कानपुर  से  इलाहाबाद  तक  मेल  |  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी

 6383.  st  क०  लकप्पा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि  6.15  बजे  और  17.15  बजे

 के
 बीच  कानपुर  से  इलाहाबाद

 तक  कालका  मेल  के  अलावा  और  कोई  सेल  /  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  नहीं  चलती  है  तथा  कालका  मेल

 में  तीसरे  दर्जे  के  लिये  यात्रियों  को  480  किलोमीटर  तथा  दूसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  320

 मीटर  से  कम  के  टिकट  जारी  करने  पर  प्रतिबन्ध

 इलाहाबाद से  कानपुर तक  की  भी  यही  स्थिति  है  अर्थात्‌  कालका
 मेल

 के

 अलावा  जिसमें  उपर्युक्त  प्रतिबन्ध  है  5.00  बजे  से  16.00  धजे  के  बीच  कोई  मेल  एक्सप्रेस  रेल

 गाड़ी  नहीं  चलती

 व्या  सरकार  को  यह  भी  विदित है  कि  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच  बहुत  यात्री  यात्रा

 करते हैं  तथा  दिन के  समय  कोई  मेल  |  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी न  चलते  के  कारण  लोगों  को  बहुत

 सुविधा  होती  है  तथा  उन्हें  बसों  के  अड्डों  पर  घंटों  तक  पंक्तियों  में  खड़े  रहना  पड़ता  कौर

 यदि  तो  क्या  दिन  के  समय  कम से  कम  दो  नई  मेल  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियाँ

 चलाने  अथवा  अन्य  रेलगाड़ियों  का  समय  इस  प्रकार  निर्धारित  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 जिससे  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच  हर  तीन  घंटे  बाद  रेलगाड़ी  उपलब्ध  हों  ?

 रेलवे  मंत्री  (  डा०  राम  सुलग  सिंह  )  :  जी  हाँ  ।

 जी  हाँ

 और  कानपुर-इलाहाबाद  खण्ड  पर  जितना  और  जिस  तरह  का  यातायात

 होता  है  उसे  देखते  हुए  मौजूदा  गाड़ियां  पर्याप्त  सभी  जाती  हैं  और  कानपुर-इलाहाबाद  के  बीच

 अतिरिक्त  गाड़ियाँ  चलाने  का  औचित्य  नहीं  है  ।  इन  गाड़ियों  का  समय  सीधे  यात्रियों  की

 टर्मिनल  स्टेशनों  पर  प्लेटफार्म  की  लाइन  की  उपलब्धता  आदि  को  ध्यान  में  रखकर

 निर्धारित किया  गया  है  |  इन  विभिन्न  तथ्यों  को  देखते  हुए  इस  खण्ड पर  चलने  वाली  लम्बे  सफर

 की  गाड़ियों  के  समय  में  भी  अधिक  समंजन  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिये

 मकान  बनाने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजनाएं

 6384.  श्री  रा०  की०  अमीन  :  श्री  द्०  रा  परमार  :
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 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  गुजरात  राज्य  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  लिये  मकान  बनाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  की  योजनाओं  के  अन्तरगत  कितनी  राशि  दी

 गई  ote  कितनी  राशि  को  प्रयोग  में  लाया

 क्या  पी०  डब्ल्यू  आर०  योजना  संख्या  219,  जिसके  अंतगर्त  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  सहायता  अनुदान  कौर  बिना  ब्याज  के  करा  दिये  जा  रहे

 अभी  चल  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  किसी  अन्य  योजना  पर  विचार  करेगी  जिसके  श्रन्तगंत

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  आदिम  जातियों  के  लोग  लाभान्वित  हैं  और  उन्हें  मकान  बनाने

 में  वित्तीय  सहायता  मिले  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (ste  फुलतेरा  :

 जो  राशि  दी  गई  है  वह  इस  प्रकार
 rd

 वर्ष  1966-67  16.65  लाख  रुपये
 ब  fe  ३  ी

 1967-68  11.05
 (0

 1968-69
 वै  ”

 28.55

 हमारे  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  जो  राशि  खर्च  हुई  है  वह  इस  प्रकार  है
 :

 e
 ay  1966-67  9.27  लाख  रुपये
 ह  हि  (8

 1967-68  11.12

 a  2.0  ी
 1968-69  28.55

 से  :  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  व्यौरे  मंगाये  गए  हैं  तथा  प्राप्त  होने  फर  सभा

 पटल  पर  रख  दिए  जाएंगें  |

 Late  Arrival  of  a  Train  at  Moradabad

 6385.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 :

 Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  those  passengers  who  have  to  go  from  Delhi
 to  Bareilly,  Lucknow  etc.  by  the  Train  which  leaves  Delhi  at  6.40  A.  M.  have  to  wait  for
 hours  at  Moradabad  due  to  its  late  arrival  there  ;

 (b)  if  not,  the  number  of  days  when  this  train  reached  there  in  time  during  the  year
 1968  ;  and

 cause
 (c)  the  steps  Government  propose  to  take,  taking  into  consideration  the  inconvenience

 d  to  the  passengers,  to  remove  this  mis-management  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  Only  occasionally,  when  5
 Sealdah  Express  at  Moradabad,

 थ
 6  Dn.  Moradabad  E

 Xpress
 misses  connection.  with.  52  Dn.
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 किमि

 (b)  During  1968  56  Dn  Express  arrived  Moradabad  right  time  on  224  days  but
 maintained  connection  with  52Dn.  Sealdah  Express  on  339  days

 (c)  Late  rurning  of  56Dn.  Moradabad  Express  is  caused  chiefly  due  to  heavy
 incidence  of  alarm  chain  pulling  and  thefts  of  copper  wire  resulting  in  control  failures  on
 the  Delhi-Moradabad  section.  Every  feasible  effort  is  being  made  to  improve  the  running
 of  this  train.

 Travelling  Allowance  to  Running  Staff

 6386.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Ranjit  Singh

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Brij  Bhusan  Lal

 Shri  Suraj  Bhan  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 of  Travelling  Allowance  of (a)  whether  the  report  regarding  the  rules  and  the  rates
 the  running  staff  has  been  considered ;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh) :

 (a)  Yes,  presumably  the  Hon’ble  Members  are  referring  to  Running  Allowance,

 a
 as

 Running  Staff  are  not  paid  Travelling  Allowance

 (b)  Does  not  arise

 (c)  A  statement  showing  the  principal  recommendations  contained  in  the  report  and
 the  action  taken  by  Government  is  attached  (Placed  in  library.  See  No.  L.  T.  768/69)

 पश्चिम रेलवे  में  रेलवे  लाइन  के  साथ-साथ कृषि  योग्य
 as
 किसी

 6387.  श्री  द्०  रोक  परमार  श्री  रा०  की ०  अमीन

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  के  पास  कुछ  ऐसी  कृषि  योग्य  भूमि  खाली  पड़ी
 ई

 है  जिसमें  कृषि  की  जा  सकती  है

 यदि  तो  पश्चिम  रेलवे  के  पास  प्रत्येक  डिविजन  थलग-अलग  a  सहित

 कुल  कितने
 क्षे  सफल  कृषि-योग्य  भूमि  बेकार  पड़ी  और

 क्या  सरकार  ऐसी  भूमि  को  रेलवे  प्रशासन  से  छुड़ाकर  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों

 को  कृषि-कार्य  के  लिये  देने  पर  विचार  करेगी  क्योंकि  वे  लोग  भूमिहीन  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  (  डा०  रास  सुभग  सिंह  )  :
 जी  हाँ

 बड़ौदा  मण्डल  57.94  एकड़ बम्बई  मण्डल  280.03  एकड़

 रतलाम  मण्डल  68.67  एकड़  कोटा  मण्डल  71.44  एकड़

 अजमेर  मण्डल  कुछ  नहीं  जयपुर  मण्डल  171.97  एकड़

 राजकोट  मण्डल  241.45  एकड़  भावनगर  मण्डल  नहीं

 (71)  रेल  प्रशासनों की  यह  नीति  रहती है  कि  स्टेशन  यादें  के  बाहर  खेती  योग्य  जितनी

 भी  भूमि  होती  है  उसे  राज्य  सरकार
 को

 प्रबन्ध  तथा  खेती  करने  के  लिए  आबंटन हेतु  सौंप
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 दिया  जाता  है
 ।

 जब  तक  सरकार ऐसी  फालतू  भूमि को  aaa  अधिकार में  नहीं  ले  लेती तब  तक

 रेल-प्रशासनों  की  प्राधिकार  दे  दिया  जाता  है  कि  वे  निकटवर्ती  खेत  के  मालिकों  को  ऐसी  जमीन

 खेती  के  लिए  पट्टे  पर  दे  दें  और  यदि  निकटवर्ती खेत  के
 मालिक  लेना न  चाहें  तो  अन्य

 आवेदकों

 को  दे

 Shahdara-Saharanpur  Light  Railway

 6388.  Shri  Bal  Raj  Madbok  :  Kumari  Kamla  Kumari

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Qestion  No.  280  on  the  12th  November,  1968,  and  state

 (a)  whether  a  copy  of  the  contract  signed  between  Government  and  the  Company
 in  regard  to  Shahdara-Saharanpur  light  Railway  would  be  laid  on  the  Table  of  the  House  ;

 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  A  copy  of  contract  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  (  Placed  in  Library.  See

 No.  LT.  76%/69  ).

 (b)  Does  not  arise.

 aaa  गणोश  फ्लोर  लिमिटेड

 6389.  sit  कामेश्वर  सिंह  :  att  ए०  श्रीधर

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कायें  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  समवाय  विधि  ate  ने  मैसर्स  गणेश  फ्लोर  मिल्स  लिमिटेड  कौ  लेखा  पुस्तकों

 तथा  संबन्धित  दस्तावेजों  की  जांच  आरम्भ  कर  दी

 यदि
 तो  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )
 :  गणेश  फ्लोर  मिल्स  लिमिटेड  की  लेखे  की  किताबों

 का
 निरीक्षण  पूर्ण  किया  जा

 चुका  है

 तथा  :  उपरोक्त
 के  दिये  गये  उत्तर  को  दृष्टि  यह  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होते  ।

 Vigilance  Department

 6390.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Sbri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Narain  Swarup  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  feel  that  the  Vigilance  Department  constituted  at  present
 has  become  corrupt  and  is  not  fulfilling.  its  duties  successfully
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 ee

 (b)  whether  Government  propose  to  point  the  staff  of  Vigilance  Department  on
 permanent  basis  and  directly  under  the  Railway  Mi  nister  instead  of  taking  them  on  deputa-
 tion  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  No.

 (b)  and  (c)  :  No,  since  the  Vigilance  Department  is  temporary,  there  is  no  likelihood
 of  making  them  permanent.  The  staff  for  Vigilance  Directorate,  Railway  Board  are  selected
 from  employees  holding  permanent  posts  on  the  Railways/Railway  Board/State  Police.  These
 itaff  are  transferred  to  the  Vigilance  Directorate  for  a  period  of  3  to  5  years.

 Hindustan  Steel  Ltd.  and  Heavy  Engineering  Corporation

 639].  Shei  Maharaj  Singh  Bharati  :

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  scheme  to  make  the  production  of  the  Hindustan  Stee]  Limited  con-
 forms  to  the  development  of  metallurgical  industries  and  to  nake  the  Heavy  Engineering
 Corporation  capable  of  designing  equipment  has  been  started  ;  and

 (b)  if  so,  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering
 (Shri  Pant):

 (a)  and  (b)  :  Yes,  Sir.  Hindustan  Steel  Limited  is  currently  studying  how  best  its
 Products  could  be  improved  in  the  light  of  the  latest  developments  abroad.  They  have
 already  undertaken  production  of  high  tensile  ribbed  bars  which  are  used  as  re-inforcement
 in  reinforced  concrete  construction,  cold  rolled  galvanised  sheets  and  electrolytic  tinplates  in

 their  plants.  Some  of  the  other  schemes,  which  Hindustan  Steel  Limited  is  currently  study-
 ing  to  undertake  are:

 1.  Increasing  production  of  killed  steel ;

 2.  colour  coated  galvanised  sheets  ;

 3  spiral  welded  pipes  ;

 normalising  and  heat  treating  of  pipes  required  by  the  oi!  industry.

 On  the  strengthening  of  Heavy  Engineering  Corporation’s  capacity  for  designing  equip-
 Ment,  currently  negotiations  are  going  on  with  renowned  makers  of  steel  plant  equipment
 for  concluding  agreements  either  with  HEC  or  with  other  organisations  like  CEDB  of  HSL
 with  a  view  to  acquire  the  latest  know-how  for  designing  and  manufaciure  of  steel  plant
 equipment.

 The  steps  required  for  developing  and  strengthening  the  Design  Organization  cf  HEC
 '0  enable  it  to  prepare  designs  for  equipments  to  be  manufactured  there,  are  actively  under
 consideration,

 ५०. रल |  दुर्घटनाएं

 6392.
 डा०  सुशीला  शेयर

 :
 कया

 ७ रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  ड्राइवरों  ने
 देश  में  रेल  दुर्घटनायें कम  करने  के

 कुछ  सुभाव  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या-क्या  मुख्य  सुभाव  दिये  गये  हैं  ;  और
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 उनके  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  fag)
 :

 से  उत्तर  रेलवे  के  ड्राइवरों  ने  कुछ  सुभाव

 जसे  कक्षों  में  सुविधाओं  की  इंजनों  पर  वैक्युम  की  मार्ग  चिन्हों
 की

 तथा  तथा  वर्दियों  का  दिया  जाना  दिये  थे  ।  कुछ  सुभाव  तो  पहले  से  ही  निर्धारित  नीति  के

 अन्तर्गत  आ  गए  कुछ  अव्यवहारिक  पाए  जब  कि  कुछ  शिकायतों  के  रूप  में  थे  जिनकी  जांच

 की  गई  थी
 ।

 कुछ  शिकायतें  श्रम  के  कारण  हुई
 थी

 जिसके  विषय  में
 उत्तर  रेलवे

 को
 कहा  गया

 था  कि  सम्बद्ध  ड्राइवरों  को  स्थिति  स्पष्ट  कर  दें  ।

 कूपर  एलन  कम्पनी  कानपुर

 6393  श्री  नरेन्द्र  सिंह  महिला  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  27  नवम्बर  1968

 के  अतारांकित प्रश्न  ०  2311  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  dad  कूपर  एलन  कम्पनी  कानपुर  को  अपने  नियंत्रण  में

 लेने  के  प्रस्ताव  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  fata  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन

 अली  :

 हां  ।

 सरकार  ने  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  कूपर  एलेन  तथा  नाथ  वेस्ट

 aaa  एककों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  निश्चय  किया  है  ।  इन  एककों  का  स्वामित्व  तथा  प्रबन्ध

 टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  भ्र धि कार  में  होगा  जो  कि  सरकारी  क्षत्र

 का  एक  उपक्रम  है  ।

 Paper  and  Cement  Industries  in  Assam

 6394.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  Shrimati  Jyotsna  Chanda  ः

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Ministers  of  the  Assam  Government  have  asked  the

 Central  Government  to  set  up  Paper  and  Cement  Industsies  in  the  State  during  the  Fourth

 Plan  ;  and

 (b)  ifso,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Iatern  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  A.  Ahmed):

 (a)  A  request  to  that  effect  has  been  received  from  the  Government  of  Assam.

 (b)  Proposals  for
 putting  up  one  Cement  and  one  Pulp/Paper  plant  in  Assam  are

 under  consideration  by  Government,
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 eft  Sait  दारा  etd  के  माल  fees  यो  सताई

 6395
 श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी

 :
 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पूर्व  रेलवे  इस  बात  पर  आग्रह  कर  रही  है  कि  व्यापारिक तथा

 औद्योगिक  wat  की  कोयले  के  माल  डिब्बों  की  मांग  पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अपनी  स्वीकृति

 प्रदान  करनी  चाहिये  हालाँकि  कोयले  पर  नियंत्रण  नहीं

 यदि  तो  ऐसा  आग्रह  किये  जाने  के  क्या  कारा  और

 लालफीताशाही को  दुर  करने  तथा  प्रक्रिया को  सरल  बनाने  और  उद्योग की  सीधी

 मांग  पर  माल  डिब्बे  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने  का विचार है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग  :

 जी  नहीं  ।  सभी  तरह  के  नान-कोकिंग  कोयले  को  नियंत्रण-मुक्त  हो  जाने  से  रेल

 प्रशासन  इसकी  ढुलाई  के  लिए  निर्बाध रूप  से  इंडेंट  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  इन  इंडेंटों को
 art  में  गैर-प्रायोजित  माँगों  की  अपेक्षा  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  अथवा  किसी

 दूसरी  भ्रनुसुचित  एजेंसी  द्वारा  प्रायोजित  माँगों  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  क्योंकि  किसी  विशेष  मांग  के  प्रायोजन  के  लिए  जोर  नहीं  दिया

 जाता  ।  लेकिन  प्रायोजन  प्रणाली  को  जारी  रखा  जा  रहा  है  और  प्रायोजित  मांगों  को  तरजीह  दी

 जाती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  रेलों  के  पास  बहुत  बढ़ा-चढ़ाकर  की  गयी  शौर

 काल्पनिक  मांगों  के  कारण  इस  तरह  प्रायोजित  वास्तविक  उद्योगों  कौर  दूसरे  उपभोक्ताओं  की

 तम
 अनिवार्य  आवश्यकताएं  पूरी  हुए  बिना

 न  रह  जायें
 ।

 कोयले  के  नियंत्रण-मुक्त होने  से  पहले  की  अपेक्षा  adam  प्रक्रिया  सरल है  ।  अब

 उपभोक्ता  सीधे  संयुक्त  परिवहन  कलकत्ता  के  पास  पहुँच  सकते  हैं  और  वह

 कोयला  नियंत्रण  कार्यालय  की  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना  विभिन्न  प्रायोजन  अधिकारियों  से  सीघे  प्राप्त
 सिफारिशों  के  आधार  पर  उच्च  भारती  के  अनुसार  ढुलाई  कार्यक्रम  स्वीकार  करते  हैं  ।  कोयला

 व्यापार  और  उद्योग से  भी  कहा  गया  है  कि  वहू  विंमान  प्रणाली  के  बदले  कोई  व्यावहारिक

 वैकल्पिक  व्यवस्था  सुनाये  और  उस  पर  रेलें  समुचित  विचार  करेंगी  ।

 तार  उद्योग  में  बेकार  क्षमता

 6396.  श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :

 क्या  औद्योगिक आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  तार  उद्योग  में  बेकार  क्षमता  है  तथा  उसने  टेलीफोन  की  तारों  के

 लिये  सरकार  से  क्रयादेश  मांगे

 यदि  तो  इस  बारे में
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ;  और

 क्या  वर्तमान  तार  उद्योग  को  क्रयादेश  देने की  बजाय  सरकारी  क्षेत्र  में  टेलीफोन

 तोर  का  कारखाना  खोलने  का  सरकार  का  विचार  है  ?
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 ...

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्र  फखरुउद्दोन  अली

 से
 :  पावर  केबल  निर्माताओं  के  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं  कि  उनके पास

 युक्त  क्षमता  है  जिसे दुर  संचार  के  केबल  बनाने में  इस्तैमाल  किया जा  सकता  है  ।  केबल  निर्माताग्रों
 की

 इस  वस्तु  का निर्माण  प्रारंभ  करने  की  क्षमता  का  पता  लगाने  और  विस्तृत  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  अंतिम  निर्णय

 किया  जायेगा

 सिप् नेटों का का  उत्पादन

 6397.  श्री  क०  दास चौधरी

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कोर्स  it  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  सिगरेटों  का  उत्पादन  तथा  उनकी  खपत  बहुत  बढ़  गई  और

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  उनके  उत्पादन  पर  अधिकांश  विदेशी

 हितों  का  नियंत्रण  है  सरकारी  क्षेत्र  में  सिगरेटों  के  उत्पादन  की  कोई  योजना  सरकार  ने  बनाई  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मस स्त्री  फखरुद्दीन  अली

 देश  में  पिछले  10  वक्षों  में  सिगरेटों  का  उत्पादन  निम्नलिखित  विवरण  में  दिया

 गया  है

 1966  1967
 ह  च  आ  ा  i

 1968

 |  स  TRAYS
 (za  करोड  संख्या  )

 5862.6  5377.7  6043.2

 देशी  सिगरेटों  की  खपत  उत्पादन  के  बराबर  है

 सरकारी  क्षेत्र  में  सिगरेटों  का  उत्पादन  करने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  |

 चौथी  पंचवर्षीय  aaa  में  सरकारी  क्षत्र  में  औद्योगिक  बस्तियां

 6398.  श्री  हरदयाल  देवगुरु

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कांयें-मन्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 प
 च्  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  चौथी  योजना  की  अवधि

 औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  न॑  करने  का  निर्णय  किंया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 अब  तक  कितनी  औद्योगिक
 बस्तियां

 स्थापित  को  गई  और  उनकें  निर्माता  पर  कितनी

 धनराशि  aa  हुई ;

 (=)  क्या  विकसित  औद्योगिक  बस्तियां  आवश्यकतानुसार  पर्याप्त  और
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 यदि  तो  और  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  न  किये
 जाने

 के  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अब  तक  493  औद्योगिक बस्तियां  बसाने का  कार्य  शुरू  किया  गया  है  जिनमें  से  31

 1968  तक  311  बस्तियां  पूरी  हो  चुकी  थी  और  इन  बस्तियों  जिनमें  अभी  बन  रही

 बस्तियां  भी  सम्मिलित  किया  गया  व्यय  लगभग  42  करोड़  रुपये  हैं  ।

 तथा  विकासशील  देश  में  स्थापित  की  गई  औद्योगिक  बस्तियों  की  बढ़ती  हुई

 मांग  का  विस्तार  देखते  हुए  अपर्याप्त  होगी  ।  फिर  इस  कार्यक्रम  में  विस्तार  की  अपेक्षा

 करण  की  आवश्यकता  है  ।  यह  आवश्यक  तथा  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  और  उन्हें

 यह  परामशं  भी  दिया  गया  है  कि  किसी  औद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना  करने  से  ष  उसके  विकास

 का
 सम्माव्यता  सर्वेक्षण  भी  किया  जाना  चाहिए  ।

 पश्चिम
 बंगाल  में  लघु  उद्योगों  के  लिये  पूँजी  परिव्यय

 6399  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :

 कन्नन a
 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  नाना  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  के  लघु  उद्योगों  के  लिये  पूँजी

 परिव्यय  15.76  करोड़  रुपये  से  घटा  कर  3.34  करोड़  रपये  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 चूँकि  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  पश्चिमी

 बंगाल  के  लिए  व्यय  की  ठीक-ठीक  राशि  ज्ञात  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयला  खान  मालिकों  को  माल  डिब्बों  की  सप्लाई

 6400.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खान  मालिकों  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  कोयला  खानों  से  कोयला  बाहर

 भेजने  के  लिये  उन्हें  जितने  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  उन्  दें  उतनी 4.0  wa  संख्या  में  माल  डिब्बे  नहीं

 मिल  रहे  हैं  ;  और

 (a)  यदि  तो  कोयला  खानों  को  माल
 डिब्बे  सप्लाई  करने  की  सही-सही  स्थिति

 बया  है  ?
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 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  fag)
 :

 जी  हां  ।  समय-समय पर  कुछ  शिकायतें  आई  हैं
 ।

 1968-69  में  सब  क्षेत्रों  से  कोयले  का  प्रतिदिन  का  औसतन  लदान  लगभग

 7,932  बैगन  था  जबकि  पिछले  वर्ष  7638  बैगन  था  अर्थात  लगभग  (94  बैगन  अधिक  प्रतिदिन

 था  iad  1967-68  की  तुलना  में  वर्ष  1968-69  में  23.52  लाख  टन  अधिक  कोयला

 उठाया  गया  |  इन  आंकड़ों  से  प्रकट  होता  है  कि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  कोयले  के  लदान

 के  लिए  माल  गाड़ी  के  डिब्बों  की  उपलब्धि में  विशेष  अ्रघिक्ता  हुई  ।  वर्ष  1968  के
 सितम्बर  तथा

 अक्टूबर मास  में  सारे  क्षेत्रों  से  लदान का  कार्य  इतना  अधिक  बढ़ा  जितना  इससे  पहले  किसी
 भी

 महीने  में  नहीं  हुआ  तथा  इस  कार्य  में  ad  1969  के  जनवरी  तथा  फरवरी  महीनों  में  कौर  अधिक

 उन्नति  हुई  |

 अब  क्योंकि  माल  डिब्बे  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  इसलिए  इनके  न  मिलने

 के  सम्बन्ध  में  शिकायतें न्यायोचित  नहीं  हैं  ।

 महाराष्ट्र के  गांव  में  जातिवाद

 6401  ज्योतिर्मय  बसु  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  किनारा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1969  को  स्टेट्समैन  में  फोमेन्ट्स

 न्यू  सोशल  सन  इन  महाराष्ट्रਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  एक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  धूलिया  जिले  में  बालखेडे  गांव  कोली  जाती

 के  90  जिसमें  400  महिला  भौर  बच्चे  शामिल  का  गाँव  के  मराठा  पाटिल

 दाय  के  नेता  के  निदेश  के  अनुसार  सवर  हिन्दुओं  द्वारा  सामाजिक  बहिष्कार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कोली  जाति  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ;

 कया  गांवों  में  से  जातिवाद  को  दुर  करने  का  सरकार  का  कोई  कार्यक्रम  है  ;  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा
 समाज  seater  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फुलसरा

 :

 इस  प्रकार  का  समाचार  स्टेट्स मन  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 और
 :

 प्रेस  समाचार  ने  कोली  जाति  के  मछेरो  का  उल्लेख  किया  है  जो  परम्परा
 से  पानी  तथा  पालकी  वाहक  हैं  ।  इस  उल्लिखित  सम्प्रदाय  को  न  अनुसुचित  जाति  के  रूप  में

 मान्यता
 दी

 है  और  ना  ही  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  रूप  में  ।

 और  छुआछूत  अधिकांश  रूप  में  नगरीय  क्षेत्रों  में  समाप्त  हो  गई  है  फिर  भी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसके-दुक्की  मामले  अभी  भी  हो  जाते  हैं  ।  इस  समस्या  को  वैधानिक

 अनुसूचित  जातियों  के  तथा  आर्थिक  उत्थान  के  लिए  प्रचार  तथा  कल्याण
 कार्य

 क्रम  के  माध्यम  से  सुलझाया  गया  है
 ।

 इन  उपायों को  योजना  में  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 अपेंडिक्स 117  -  ए०  की  परीक्षा

 6402
 श्री  गलने टि  विश्वनाथन

 :
 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 48.
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 ES

 क्या  ag  सच  है  कि  लेखा  विभाग  के  लिये  निर्धारित  अपेंडिक्स
 Ul-

 ए०  की  परीक्षा

 माह  1968  में  ली  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  केन्द्र के  उम्मीदवारों  की  पर्चों  में  से  केवल  एक

 पर्चे  अर्थात  एडवांसड  कमशियल  बुक-कीपिंग  के  परचों  फरवरी  1969  में  इस  आधार  पर

 कि  परीक्षा कक्ष  में  बाहर  वालों  द्वारा  नहीं  बल्कि  स्वयं  परीक्षार्थियों  द्वारा  गड़बड़  पैदा  की  गई

 फिर  से  परीक्षा ली  गई  थी  ;

 यदि  तो  ऐसे  कौन  से  कारण  थे  जिन्होंने  रेलवे  बोड़  को  केवल  दिल्‍ली  केन्द्र  के  लिये

 दूसरी  बार  परीक्षा  लेने  के  लिये  बाध्य  और

 क्या  अन्य  केन्द्रों  की  ओर  से  भी  ऐसा  किये  जाने  की  मांग  की  गई  थी  और  यदि

 तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग
 :

 जो  हाँ  ।

 और
 :  10  1969  को  दिल्‍ली  केन्द्र  के  उम्मीदवारों  की

 वाणिज्यिक  विषय  की  दुबारा  परीक्षा  ली  गयी
 ।  11-11-1968

 को  इस  केन्द्र के  कुछ

 उम्मीदवारों  द्वारा  परीक्षा  में  बाधा  डालने  और  उनके  अनियंत्रित  व्यवहार  के  कारण इस
 विषय  की  मूल  परीक्षा  को  छोड़  देना  पड़ा  था  ।  हालांकि  परीक्षा  में  बाधा  डालने  वाले  कर्मचारियों
 के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जा  रही  लेकिन  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  केवल  दिल्‍ली  केन्द्र
 में  परीक्षा  दुबारा  ली  क्योंकि  इस  केन्द्र  के  अधिकतर  निर्दोष  उम्मीदवारों  को  परीक्षा  प्री

 करने  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  ।

 जी  हां  ।  जिन  परिस्थितियों  के  कारण  10-2-69  को  वाणिज्यिक  बही-खाताਂ

 की  दुबारा  परीक्षा  लेना  आवश्यक  हमारे  वे  केवल  दिल्ली  केन्द्र  में  उत्पन्न  हुई  थीं  कौर  अन्य  केन्द्रों  में

 इस  तरह  की  परिस्थितियां  नहीं  थीं  ।  इसलिए  अन्य  केन्द्रों  में  दुबारा  परीक्षा  लेने  की  आवश्यकता

 नहीं  हुई  ।

 दिल्ली  और  फिरोजपुर  डिवीजनों  के  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  संयुवत  बरीयता  सूची

 6403.  श्री  गाडिलिंगन  गौड़
 :

 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  जनरल  मैनेजर  गतु दस दस  वर्षों से  दिल्‍ली  श्र

 फिरोजपुर  डिवीजन  के  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  संयुवत  वरीयता  सुची  को  अन्तिम  रूप  देने  में

 सफल  रहे  हैं  और  यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  1968  में  परिचालित  अन्तिम  वरीयता  सुची  अभी  भी  गलत  है  और

 यदि  तो  गलत  वरीयता  लगाने
 वाले

 उत्तरदायी  कर्मचारियों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  सूची  से  जी०  एम०  एन०  डब्ल्यू०  रेलवे  लाहोर  के  दिनांक  27-11-43  के

 पत्र  संख्या  847-इ०/५8  और  जी०  एम०  दिल्‍ली  के  दिनांक  14.  6.  65  के  पत्र  संख्या

 ई०  आई०  बी०  के  भर्ती  प्राधिकार  का  उल्लंघन  होता  हैं  ;

 क्या  उक्त  सूची  को  कई  बार
 परिचालित  किया  गया  था  ;  यदि  तो  प्रत्येक  को

 7  49
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 किस ज  और  किस  तारीख  को  परिचालित  किया  गया  था  कौर  अभ्यावेदन  के  बारे  में  की  गई

 कार्यवाही का  ब्यौरा कया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सूची को  ay  1954 से  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  अतः

 कर्मचारियों का  स्थायीकरण  रुक  गया  है  ;

 सुची  को  ठीक  तरह  से  तैयार
 न

 करने  के  लिये  दोषी  जिसके  कारण  ज

 चारियों  को  धन  की  हानि  हुई  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  मम्मी  राम  सुभग
 :

 से  :  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  रही  है  तथा  समापटल

 पर  रख  दी  जाएगी ।

 कर्मचारी  कल्याण  निरीक्षक

 6404.  ait  मोहन  स्वरूप  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कमंचारी  कल्याण  निरीक्षकों  का  150-925  रुपये  और  200

 300  रुपये  वेतनमान  वेतनमान  210-320  रुपये  तथा  250-380  आरम्भ  में

 सेलेक्शन ग्रेंड  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  200-300  रुपये  के  वेतनमान  वेतनमान  250-380

 को  बाद  में  गैर-सेलेक्शन  ग्रेड  घोषित  कर  दिया  गया  था  और  तीसरे  और  अन्तिम  260-

 380  रुपये  के  वेतनमान  वेतनमान  335-425  जो  गर-सेलेक्शन  ग्रेड  था  को

 1959-60  में  सेलेक्शन ग्रेड  घोषित  कर  दिया  गया  था  ;

 यदि
 तो

 क्या  दो  ग्रेडों  को  पास  करने  के  बाद  कुछ  कार्मिक  कल्याण  निरीक्षकों को

 वरीयता  से  वंचित  रखा  गया  है  ;  और

 इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  fag)  :

 और  21-11-53  को  इस  आशय  के  सामान्य  आदेश  जारी  किये  गये  थे  कि

 200-300  रुपये  और  इससे  ऊपर  के  ग्रेड  के  सभी  अराजपत्रित  पदों  को

 प्रवीण  पद  माना  जाये  ।  रेलवे  बोड़  के  पूर्व  अनुमोदन  से  प्रवर  पदों  की  सुची  में  150-225

 रुपये  (  निर्धारित  के  ग्रेड  के  कुछ  उन  विशिष्ट  वर्गों  को  भी  शामिल  कर  लिया  गया

 जिनमें  पयंवेक्षण  और  एक  भ्रंश  तक  व्यक्तिगत  जिम्मेदारी  का  काम  रहता  बाद  में  विभिन्न  ग्रेड

 के  कल्याण  निरीक्षकों
 के  पदों

 को
 1-4-57  से  नीचे

 लिखे  अनुसार  पुनवंर्गीकृत कर  दिया  गया  :--

 (i)  सहायक  कल्याण  निरीक्षक

 (210-320  रुपये  (ao  श्रवण

 (ii)  कल्याण  निरीक्षक

 (250-380)  रुपये  (ao  वे०  )

 (ii)  कल्याण  निरीक्षक

 (335-425  रुपये
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 और  1-1-1958  से  विभिन्न  वेतन-मान  वाले  कामिक  निरीक्षकों  के  पदों  के

 लिए  इसी  तरह  का वर्गीकरण किया
 गया

 ।  कुछ  रेलों  पर  कामिक  निरीक्षकों  और  कल्याण

 निरीक्षकों
 का

 dad  इकट्ठा  है  और  कुछ  पर  अलग-अलग है  ।  जिस  प्रेड में  कोई  काम  करता  रहता

 उसमें  उसकी  वरिष्ठता  कम  नहीं  केवल  अगले  ऊचे
 प्रेम

 में  पदोन्नति  का  आधार  बदलकर

 से  अ-प्रवीण  अथवा  अप्रकरण  से  प्रवरण  हो  सकता  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  हरिजनों  को  गृह-निर्माण  के  लिये  अनुदान दिया  जाना

 6405.
 sit  हरदयाल  देवपुरा  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  सरकार से  हरिजनों  को  गृह-निर्माण

 के  लिये  अनुदान  देने  के  उद्देश्य  से
 5

 लाख  रुपये  की  मांग की  है

 ag  अनुदान  दिल्‍ली  प्रशासन को  कब  दिया  जायेगा  ;  और

 हरिजनों  को  नकद  अनुदान  किन  आधारों  पर  दिया  जायेगा
 ?

 विधि  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 :

 श्रीमान  ।

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  की  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के  लिए
 1969-70  के  बजट  प्राक्कलनों  में  4.008  लाख  रुपए  की  कुल  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  किया  गया

 इसमें  गृह-निर्माण  उपदानों  के  लिए  2  लाख  रुपए  की  राशि  शामिल  है
 ।  बजट  पास  होने के

 बाद  बजट  व्यवस्थाओं  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  के  लाभार्थियों  को  चुनने  के  लिए

 निम्नलिखित  सिद्धान्त  हैं

 (1)  अनुसूचित जाति  का  सदस्य  हो  ।

 (2)  मेहतर  इत्यादि  के  कामों  जैसे  गंदे  व्यवसायों  में  लगा  gat  हो  ।

 (3)  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  ग्रामीण  इलाकों  में  रहता  हो  ।

 (4)  कम  से  कम  60  वर्ग  गज  जमीन  रखता  हो  |

 (5)  किसी  ca  मकान  का  मालिक  न  हो  ।

 Uo  टी०|एस०  ato  डिजाइन  के  डिब्बे

 6406.  श्री  स०  भो०  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  और  दक्षिण  रेलवे पर  ए०  टी०/एस०  बी०  डिजाइन
 के

 गाड़ियोंਂ  की  बहुत  कभी  हो  गई  है  क्योंकि ये  वकंशाप में  लम्बी  अवधि
 से  बड़ी  संख्या  में

 मरम्मत  होने  के  लिए  पड़े  हैं  ;

 क्या  कोचिंग  गाड़ियों  की  इस  कमी  के  कारण  रेल  सेवा  में  बहुत  असुविधा हो  रही

 al
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 यदि  तो  शीघ्र  और  कोचिंग  गाड़ियों का  निर्माण  करने
 के  बारे  में

 रेलवे
 बोड़

 का  कया  कायंवाहो  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग
 :

 जी  नहीं  ।

 और  सवाल  नहीं  उठता  |

 ए०  टी०/एस०  बी०  डिजाइन  के  दो  टायर  वाले  शयनयान

 6407  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  और  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में  yo  टी०|/एस०  बी०

 डिजाइन  के  दो  टायर  वाले  प्रथम  और  द्वितीय  श्र  री  के  शयनयान  और  गाड  के  डिब्बों  (Zo  एल०

 की  भारी  कमी  है  जिसके  कारण  गाड़ियों  को  बिना  ए०  टी०  डिजाइन  के  टी०  एल०  आर०

 डिब्बों  को  लगाकर  चलाने  की  अनुमति  देनी  पड़ती  है  जिससे  जनता  की  सुरक्षा  को  ख़तरा  है  ;

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है  तो  रेलवे  बोड़े  द्वारा  पूर्व  उत्तर  और

 दक्षिण  रेलवे में  पर्याप्त  संख्या में  ए०  टी०  डिजाइन  के  टी०  एल०  आर०  दो  टायर  वाले  शयनयान

 जो०  एस०  सी०  एफ०  और  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  fag)  :

 आमतौर पर  डाक  /  एक्सप्रेस  /
 तेज  सवारी  गाड़ियो ंके  लिए इस  टाइप के  एक

 दूसरे  में
 न

 धंसने  वाले  /  इस्पात  के  खोल  वाले  सवारी  डिब्बों
 की  कमी  नहीं  फिर भी  उत्तर

 और  पूर्व  रेलों  की  शाखा  लाइन  की  सवारी  गाड़ियों  के  लिए  एक  दूसरे  में  न  घुसने  वाले  /  इस्पात

 के  खोल
 वाले

 टी०  एल०  आर०  डिब्बों  की  कमी  है  ।  लेकिन  डिब्बों  की  उपयुक्त  ढंग  से  मार्श लिंग

 करके  यात्रियों  की  संरक्षा  पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया  जाता  |

 सवाल  नहीं  उठता  |

 Fan  and  Lighting  Arrangements  in  Punjab  Mail

 6408.  Shri  Meectha  Lal  Meena:

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  theattention  of  the  Government  has  been  drawn  to  the  fact  that  there
 are  no  arrangements  for  ligkts  and  fans  in  the  Ist  class  compartments  attached  to  the
 Punjab  Mail  from  New  Delhi  to  Hindumalkote  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  exist  a  wooden  bar  across  the  lower  berth  in  150
 class  compartments  causing  a  good  deal  of  inconvenience  to  Passengers  in  sleeping  ;

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  ;

 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  im  prove  the  compartments  or to  replace  them,  and  the  time  by  which  such  an  action  is  likely  to  be  taken  ;  and

 compartments  ?
 (e)  whether  the  uncovered  fans,  bulbs  and  switches,  are  stolen  away  from  these

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  ;
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 a  se

 (a)  It  is  not  a  fact  that  there  are  no  arrangements  for  lights  and  fans  in  Ist  class

 compartments  attached  to  Punjab  Mail  from  New  Delhi  to  Hindumalkote.

 (b)  and  (c)  Yes.  This  was  due  to  defect  in  Gitting  of  springs  in  the  bed-cum-back  rest.

 (d)  These  coaches  bave  since  been  replacéd.

 (e)  Thefts  and  pilferage  of  electrical  fittings  from  coaches  by  anti-social  elements  also

 take  place.

 Conversion  of  Gangapur  City  Railway  School  into  Degree  College

 6409,  Shri  Meetha  Lal  Meena

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  there  has  been  a  persistent  demand  for  the  conversion  of

 the  Gangapur  City  (Western  Railway)  Railway  School  into  a  Degree  College  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  people  of  the  Railway  colony  and  others  have  assured

 Government  to  give  their  whole-hearted  cooperation,  besides  a  free  plot  of  land  for  the

 construction  of  the  school  building  ;

 (c)  if  so,  the  decision  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard

 (d)  whether  Government  have  any  other  problem  before  them  for  which  they  want

 Co.peration  of  the  public  ;  and

 (e)  if  sv,  the  nature  thereof  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dre.  Ram  Subhag  Singh)

 (a)  No.

 (b)  No.

 (८)  to  (e)  Do  not  arise,

 Gangapur  City  Railway  School

 6410.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  e

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  scheme  to  construct  a  new  building  for  the  Gangapur
 City  (Western  Railwa  y)  Railway  School

 tad  been  under  consideration  of  the  Western
 Railway  ?

 (b)  whether  a  final  decision  has  been  taken  thereon  ;

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the  time  by  which  the  construction  of  the  building  is
 likely  to  be  completed  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr..Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  No.  However,  the  extension  of  the  existing  building  of  the  Secondary  school  at
 Gangapur  is  under  consideration  of  the  Railway.

 (b)  to  (d)  Does  not  arise.

 Improvements  in  K  ota  Division

 6411.  Shri  Meetha  Lal  Meena:
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 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  assurance  were  given  by  the  then  Railway  Minister,  Shri  C.  M.

 Poonacha  to  public  representative  at  a  meeting  in  Kota  (Western  Railway)  some  time  back  to

 bring  about  improvements  in  Kota  Division ;

 (b)  if  so,  the  details  of  assurances  given  ;

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  to  fulfil  them  ;

 (d)  whether  one  of  these  assurances  was  regarding  up-grading  the  Railway  Secondary

 School,  Gangapur  City  into  a  Higher  Secondary  School  this  year  ;

 (ec)  ifso,  when  this  would  be  done  ;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  No.

 (b)  to  (f)  Do  not  arise.

 छोटी  इस्पात  बेलन-मिलों  के  लिये  लाइसेंस

 6412.  श्री  क०  लक प्पा  :  श्री ए०  श्रीधरन :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  1968-69  में  छोटी  इस्पात  बेलन-मिलों  को  कितने  लाइसेंस दिये  गये  ;  और

 इस्पात  के  बेलन  और  ढले  इस्पात  की  बड़े  उद्योगों  को  होने  वाली  कम  सप्लाई  को

 बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 कोई  नहीं  ।  उद्योग  और  अधिनियम  1951  के  अन्तगंत

 इस्पात-बेलन  मिलों  को  लाइसेंस  देने  पर  प्रतिबन्ध  है  ।  इसके  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 छोटी  इस्पात  बेलन  मिलों  के  लिए  लाइसेंस  आवश्यक  नहीं  है  ।

 अभिप्राय  प्रमुख  उपभोक्ताओं  को  इस्पात के
 बेलन

 कौर  ढलाई के  लिए

 बिलेट
 की  आपूर्ति से  है  ।  प्रमुख  निर्माताओं  से  बिलेट  के  उत्पादन  में  भ्रघिकतम  वृद्धि करने  को  कहां

 गया  है  ।  आपवादिक  स्थितियों  तथा  पहले  से  किए  गए  करारों  को  छोड़कर  बिलेट  के  निर्यात  के

 लिए  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  को  बिलेट  बनाते

 के  लिए  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  से  100,000  टन  पिण्डज  सप्लाई  करने  का  प्रबन्ध  किया  गया

 है  ।  जहां  तक  प्रमुख  उद्योगों  को  ढले  लोहे  की  पूर्ति  का  प्रश्न  अपर्याप्तता  की  कोई  शिकायत  नहीं
 है  ।  इसके  विपरीत  गत  ag  उपभोक्ताओं  से  पर्याप्त  क्रयादेश  प्राप्त  न  होने  के  कारण  ढलाई  उद्योग

 पर  बड़ा  प्रभाव  पढ़ा  ।  स्थिति  wa  अच्छी  हो  गई  है  और  उत्पादन  भी  बढ़  गया  है  ।

 North  Eastern  Railway  Workers’  Union  Sonepur  Branch

 6413.  Shri  Ramavatar  Shastri;

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Sonepur  Branch  of  the  North-Eastern  Railway  Workers’
 Union  had  presented  a  Memorandum  to  the  then  Railway  Minjster  during  bis  visit  to
 Sonepur  in  the  month  of  February  last  ;
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 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  for  Railwiys  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  द

 (a)  There  is  no  record  of  any  such  memorandum  having  been  received.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 Progress  of  Nepa  Mills  (M.  P.)

 6414.  Shri  G.  C.  Dixit  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Newsprint  Advisory  Committee  of  Government  has  made  any  proposals
 for  the  progress  of  Nepa  Mills  (Madhya  Pradesh)  during  the  year  1969-70  ;

 (b)  if  50,  the  details  thereof  ;

 (c)  whether  any  scheme  in  regard  to  diverting  or.  accumulating  elsewhere  the  conta-
 Minated  water  that  flows  out  of  the  Nepa  Mills  and  pollutes  the  water  of  Tapti  river,  has
 alto  been  submitted  ;  and

 (d)  if'so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Compauy
 Affairs  (Shri  | उ  A.  Ahmed)  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  A  statement  is  attached.

 Statement

 TheNepa  Mills  have  been  examining  the  following  proposals  to  minimise  the  effects  of
 Pollution  of  the  Tapti  River  क क

 (i)  to  dispose  of  efluent  by  installing  a  purification  plant  ;

 (ii)  to  divert  the  effluent  into  tanks  for  being  converted  into  manure  for  agricultural
 purposes  ;

 (iii)  to  supply  drinking  water  to  Burhanpur  through  pipe  line  from  Nepa  Mills  to  that
 town  which  is  at  a  distance  of  22  miles.

 Some  schemes  on  the  obove  lines  have  been  prepared  which  are  under  the  examination
 of  the  Board  of  Directors.  Meanwhile,  the  Mills  have  been  donating  some  cash  amount  every
 year  to  Burhanpur  town  and  Ambada  village  which  are  depending  for  drinking  water  on

 Tapti  River,  for  digging  tubewells  for  drinking  water  supply  to  their  inhabitants.

 Bogies  Attached  to  Dehradun  Express

 6416.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  : e  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  e e

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  ta  state:  :.
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 (a)  whether  it  is  a  fact  tha  he  bogies  attached  to  Dehraduo  Express  for  Rishikesh

 are  entirely  inadequate  in  view  of  rush  of  passengers

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  att  h  more  bogies  thereto  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  due  to  excessive  rush,  the  ogies  are  jampacked ;

 (e)  if  so,  whether  any  arrangements  are
 proposed

 to  be  made  by  Government  in  this

 regard ;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Pam  Sobhag  Singh)

 (a)  The  partial  three-tier  through  service  coach  running  between  Howrah  and  Rishikesh

 by  9  UP/10  Dn.  Doon  Expresses  is  not  ov  ०  हक
 टा  ८10  wded.  No  through  coach  for  Rishikesh  runs

 by  19  Up/20  Down  Dehra  Dun  Expresse:

 (b)  No

 (c)  Lack  of  traffic  justification

 (d)  No

 (e)  Does  not  arirse.

 (f)  Lack  of  traffic  justification

 मध्य  रेलवे  की  इलेक्टीकल  रिपेयरिंग  शाप  में  कर्मचारियों  की  बहाली

 6417.  श्री  ant  फरनेन्डीज  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  सिफारिश  की  थी  कि  मध्य  रेलवे  की  बम्बई  में  ara

 स्थित  इलेक्ट्रिक  रिपेयरिंग  वर्कशाप  के  उन  कर्मचारियों  को  फिर  से  नौकरी  पर  रखा  जाये  जिन्हें

 1965  में  उपस्थिति  are  को  पंच  करने  से  सम्बन्धित  विवाद  के  कारण  नौकरी  से  निकाल  दिया

 गया था  ;

 इस
 मामले  में  जस्टिस  श्री  तारकुण्डे  तथा  जस्टिस  श्री  बाल  द्वारा

 ‘at  गई  सिफारिशों

 का  ठीक  ठीक  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  रास  सुलग  :

 और
 :  मानूंगा

 स्थित  बिजली  विशाल  के  तीन  कर्मचारियों  द्वारा  अपील  दायर

 करने  के  सन्दर्भ  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  तारकुण्डे तथा  न्यायाधीश श्री  बाल  ने
 27-4-67

 को  निम्नलिखित आदेश  किया  था
 ;

 की  ओर  से  श्री  वाई०  ato  रीज  के  न्यायालय  की  इस  सिफारिश  को  अपने

 प्रतिवादियों  तक  पहुँचाने  को  सहमत  होने  पर  कि  मामले की  परिस्थितियों को  देखते  हुए

 प्राणियों  को  उनकी  पदच्युति  की  अवधि  को  अवैतनिक  अवकाश  मानते  हुए  परन्तु  पूर्ण

 स्वेच्छानुसार  इसके  दौरान  प्राणियों  को  निवासी  उन्हें  फिर  से
 नौकरी

 पर
 रखा
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 पील wie  पौदों  की
 ओर  से  श्री  प्रधान  ने  अपील

 वापस  लेने  की  argue  ArTt '

 के  सम्बन्ध  में  कोई  आदेश  नहीं  प वापस  लेने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।
 खड़े

 और  :  आदेशों  के  अनुरूप  न्यायालय  की  सिफारिशों  पर  सक्षम  अधिकारी

 ध्यान  पूर्वक  विचार  करने  के  उपरान्त  वह  इस  परिणाम  पर  पहुंचा  कि  प्रार्थियों  को  फिर  से  नौकरी

 ः  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि  वे  गम्भीर  दुराचार  के  दोषी  पाए
 गए  थे

 ।
 उनके  द्वारा

 अ

 न  करने  पर  उन्हें  उत्तर  भेज  दिया  गया  था  कि  न्यायालय  की  सिफारिशों  को  माना न नहीं जा

 कता  ॥

 Supply  of  Ambar  Charkhas  to  Madhya  Pradesh

 6419.  Shri  (७,  C.  Dixit

 क्  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  pany

 Affairs  be  pleased  to  state  and  Com

 (a)  the  number  of  Ambar  Charkhas  supplied  to  Madhya  Pradesh  in  the  ye
 eee ः

 _  (b)  the  number  out  of  them,  which  were  actually  put  to  use  during
 e

 said

 period  ;  and

 (८)  the  quantity  of  yarn  made  available  for  this  purpose  during.the
 aforesaid

 00  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade

 and
 Company

 rs  (Shri  A.  Ahmed):

 ह  (a)  to  (c) : :
 The  infor  mation  is  being  collected  and  it  will  be  laid  on

 he  ‘Table
 of  the

 fou  e  in  due  course.
 क

 Cottage  Industries  in  Madhya  Pradesh

 6420  Shri  C.  Dixit  :

 Will  the  Minister  of  Industrial
 Development, ae  real  Trade mirada

 and  Company
 6  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  Government  have  sent  any  tr  giving  incentive
 he  cottage  industries  in  the  State  during  1969-70  ; $  and

 (b)  if  80,  the  details  thereof  and  the  steps  proposed  be  taken  by he
 in

 regard  thereto  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  an pees
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed) :

 द  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  it  will  be

 the  House  in  due  course.
 ह

 the  Table  of

 Contracts  to  Co-operative  Societies  for  Supply  of  Drinking  Wat

 ter  and

 Food-
 Stuffs  at  Railway  Stations  on  the  Central  Railway

 6421  Shri  C.  Dixit  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  stations  on  the  Central  Railway  where  contracts  wer  given  to  Co-

 ope  ative  Societies  between  1965  and  1968  for  supplying
 drinkingਂ  water:  and  ‘food  stufls  and

 ‘ms  of  such  contracts ;  and the  |

 (b)  the  names  of  those  places  where  Such  cts  have  been  given  to  private

 contrac  s  for  supplying  foodstuffs  apart  from  Co-o]  at  Societies  ?

 of
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 The  Minister  for  Railways  (Dr-Ram  Subhag  Singh)

 (a)  On  the  Central  Railway  during  the  period  1965-1968  no  Co-operative  Society  was

 No  contracts  are  awarded  to given  contract  for  supplying  drinking  water  to  passengers
 either  Co-operative  Societies  or  private  parties  for  supply  of  drinking  water  for  which  the

 Railway  Administration  makes  necessary  arrang.  ments  Contracts  for  Tea,  Coffee  and

 Sweetmeet  stalls  were  given  to  Co-operative  Societies  at  1125  and  Khandwa  stations  during

 this  period.  The  terms  of  the  contracts  were  as  per  the  standard  agreement  of  the  Railway.

 for  sale  of  sweetmeat,  tea  and  other  articles  within  Railway  premises  on  Central  Railway

 (b)  A  statement  is  attached.  (Placed  in  Library.  See  No.  LT-770/69)

 Over  Bridges  in  Madhya  Pradesh

 6422.  Shri  G.  C.  Dixit

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  bridges  over  the  Railway  lines  in  Madhya  Pradesh

 (b)  the  number  of  bridges  constructed  there  during  the  last  two  years  ;

 (c)  the  number  of  bridges  which  are  more  than  20  years  old  and  the  action  taken  to

 carry  out  their  periodic  repairs ;

 (d)  the  date  on  which  the  bridge  on  Burhanpur  Railway  Station  has  been  con-

 structed ;

 (e)  whetber  Government  propose  to  reconstruct  this  bridge  by  extending  it  on  both
 sides  ;  and

 (f)  if  not,  the  reasans  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Fam  Subhag  Singh)

 Presumably,  the  Honourable  Member  is  referring  to  the  number  of  road  overbridges
 . in  Madhya  Pradesh  Ifso,  the  position  is  as  under  क

 (a)  Thirty  one

 (b)  Nil

 (c)  Thirteen.  The  bridges  are  inspected  periodically  once  in  a  year  and  repairs  to  the

 bridges  are  carried  out  as  and  when  found  necessary

 (d)  The  foot  overbridge  at  Burhahpur  Railway  Station  was  constructed  in  the  year
 1887.  It  was  later  strengthened  in  the  year  1940

 (e)  and  (f)  No  The  condition  of  the  foot  overbridge  ig  structurally  sound  and

 does  not  warrant  reconstruction  at  present  The  extension  of  the  छिपा  overbridge  on  either

 side  is  not  considered  desirable  from  the  Railway’s  point  of  view

 Memorandum  from  Employees  of  Sabarmati  Loco  Shed,  Western  Railway

 6423.  Shri  Ramavatar  Shastri

 e Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  employees  of  Sabarmati  loca.  shed  on  the  Western

 Railway  have  submitted  a  memorandum  to  their .  General  Manager  ‘and  have  given  notice

 ofa  Satyagrah  by  them  ;

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  memorandum  and  the  causes  of  their  resorting  to

 Satyagrah ;  and
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 action  of  Government  1  this  reg: regard ? (c)

 द
 ws

 Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag

 w  Sir,

 (  he  management  of  the  canteen  at  loco  shed,  Sabarmat  i  h,  | हम  present,  is  being
 tun  by  private  contractor  should  be  handed  over  to  staff.

 Action  has  already  been  initiated  by  the  Western  Railw  dministration  to
 जनक transfer  the  management  of  the  canteen  to  a  duly  constituted  staff  committee.

 विवि
 द

 Stopping  of  Trains  Coming  to  Delhi  near  Red  Fort

 क
 ह  424.  Shri  Pamavatar  Shastri :  Will  the  .Minister  of  Railway  e pleased  to

 state

 whether  it  15  a  fact  that  trains  coming  to  Delhi  Junction  fr  East  are
 BUIry gene:  ह  (0960  near  the  Red  Fort  before  these  are  allowed

 ८2081]  recessary  delay  thereby  ;  aia

 station

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  11  Up  (Delhi
 Express)  was

 ir  Red  Fort  on

 the  an  March,  1969  at  6  A.  M.  and  the  train  ह

 )  whether  trains  running  on  schedule  also  get  1216  the

 ee

 A.  M.

 व a
 द  if  so,  the  reasons  for  doing  so  re

 prop  Sec

 he  ब
 obstacle

 or  difficulty  in  the  way  of

 smooth  ne  of  trains  ?

 a
 sh) he  Minister  for  Railways  (Dr.  an  cowpeas

 ae ब  d  (6)  assenger-carrying  trains,  whett  | ह
 Flt

 are  normally
 not  det:

 ्  |  |  outside  signals  at  Delhi  Station  except  for  unavoidable  Cast
 ह

 is
 hike  sudden

 equipm  failure,  alarmchain  pulling,  cic  For  example,  during  March,  69  out of  510

 trains  received  at  Delhi,  only  7  trains  were  detained  outside  signals  for  more  tl

 cach.  minutes i
 थ
 क  (८)  The  running  of  passenger-carrying  trains  receives  higb-level  attention  fron  to

 ः  and  prompt  remedial  or  punitive  action  is  taken  in  regard  to  causes  of  late  oning

 whic
 sh  are  within  the  control  of  Railways.  Furthermore,  at  the  time  of  the  monthly

 revision  of  the.  Time  Table,  every  effort  is  made  to  schedule  traina  in  suc

 eee)
 as  to

 ensure
 their  smooth  running.

 Memorandum  from  All  India  Ministerial  Staff  Association  Danapur  Branch
 व

 6425.  Shri  Ramavtar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Failways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  15  a  fact  that  a  four-point  mer  a  submitted  to  the

 forme  Railway  Minister,  Shri  C.  M.  Pconacha  durir  0  napur  on  the  2nd

 February  1969  by  the  Danapur  Branch  of  the  All I
 india

 जज Ministerial  Staff  Association ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof

 ad  =  and (८)  whether  Government  |
 to implement  it

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor ?
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 a  व

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):

 (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  points  reised  in  the  memorandum  related  to  :

 (i)  Less  percentage  allotted  and  operated  in  Higher  Grades  than  provided  by  the

 Railway  Board.

 (ii)  Stagnation  in  the  initial  grade  of  Clerks.

 (iii)  Wide  disparity  in  the  promotion  of  Higher  graes  due  to  section  wise  seniority.

 (iv)  There  should  be  no  reversion  after  officiating  continuously  for  more  than  three

 years.

 (c)  and  (d)  :  These  demamds  have  been  examined  and  the  position  against  each  of

 them  is  given  below

 (i)  Necessary  instructions  were  issued  on  15.12.67  that  the  higher  grade  posts  should

 be  distributed  between  Headquarters  and  Divisions  or  Workshops  or  other

 subordinate  offices,  separately  for  each  of  the  units  of  promotion  strictly  accord-

 ing  to  the  prescribed  percentages  and  the  position  should  be  set  right  within  a

 period  of  two  years.

 (ii)  The  question  of  giving  some  relief  to  staff  including  Clerks  who  have  for  some

 time  been  at  the  maximum  of  their  scale  of  pay  is  under  active  consideration.

 (iii)  In  the  case  of  most  categories  of  Railway  staff,  seniority  in  the  lower  grades  of

 each  category  is  maintained  division  wise  and  seniority  of  staff  in  the  higher

 grades  is  maintained  on  the  all-Railway  basis.  Maintaining  an  all-Railway  list

 of  staff  in  the  lower  grades  also  will  not  be  administratively  feasible  ;  nor  will  it

 be  in  the  interest  of  the  staff  themselves,

 (iv)  Continuance  of  a  staffin  a  grade  depends  on  the  availability  of  a  vacancy  in

 such  a  grade,  Often  temporary  posts  are  created  due  to  increase  of  workload

 and  they  are  abolished  on  completion  of
 work.

 It  is  therefore,  not  possible  to

 meet  this  demand  of  the  Association.

 Rajdhani  Express

 6426.  Shri  Ka  mavatar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  1.ailways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  estimated  income  and  expenditure  per  month  from  the  Rajdhani  Express
 introduced  between  Delhi  and  Calcutta  ;

 (b)  whether  Government  have  ascertained  whether  there  would  be  profit  or  loss  from
 the  said  train  ;

 (c)  ifso,  the  amount  of  profit  or  loss  per  month  ;

 (d)  whether  Government  propose  to  provide  some  special  facilities  on  permanent  basis
 to  the  Railway  staff  posted  on  this  train  ;  and

 (e)  if  80,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  to  (c)  :  The  estimated  monthly  direct  cost  of  running  the  Rajdhani  Express  with
 4  A.C.  Chair  cars  and  A.C.  C.  First  Class  is  approximately  Rs,  2  lakhs.  This  cost
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 includes  the  cost  of  diesel  oil  consumed  by  engines,  engine  crew,  train  staff,  staff  for  operation
 of  the  generator  cars,  repairs  and  maintenance  of  locos  and  coaches,  fuel  for  the  generator

 car,  interest  and  depreciation  of  coaches  and  engines.  This  estimated  cost  does  not  include
 the  cost  of  provision  and  maintenance  of  permanent  way,  sigaal  and  tele-communication,
 other  equipments  and  facilities,  the  cost  of  reservation  and  booking,  cost  of  train  passing
 staff,  coaching  yard  staff,  expenses  on  catering  and  overheads,  etc.  which  is  common  with
 other  services.

 The  estimated  monthly  earnings  (excluding  the  receipts  from  catering)  at  different
 e levels  of  occupation  are  given  below  e

 Percentage  level  of  Monthly  earnings

 occupation  (excluding  catering  receipts)

 (Rs.  in  lakhs)

 40  nerrent  1.99 av  ह  ok  beds  क

 50  percent  2.49

 60  percent  2.99

 75  percent  3.73

 100  percent  4.98

 It  is  not  feasible  to  work  out  the  fully  distributed  cost  of  this  train  taking  into  account
 the  direct  expenses  and  the  overheads,  common  and  joint  expenses  (track,  station  buildings,
 train  passing  staff,  general  administration,  etc.).  Therefore,  the  profit  or  loss  of  running  this
 train  cannot  be  assesssed.  However,  a  Comparison  of  direct  cost  with  direct  earnings  could
 be  made.  If  the  level  of  occupation  of  this  train  is  41  per  cent,  the  direct  expenses  are
 fully  covered.  Any  occupation  level  higher  than  41  per  cent  would  contribute  towards  the
 overheads,  joint  or  common  cost.

 (d)  and  (e)  :  There  is  no  proposal  for  special  facilities  for  the  staff  posted  on  this
 train,  as  their  working  conditions  are  not,  in  any  way,  inferior  to  those  of  other  staff.  However,
 the  Drivers  and  Assistant  Drivers  of  this  train  have  been  graated  kiiometerage  allowance  at
 the  actual  kilometerage  run,  inflated  by  50  per  cent  more,  in  consideration  of  the  greater
 vigilance  they  have  to  exercise  at  high  speed.  The  Train  Superintendent  and  the  Steward
 of  the  train  who  look  after  the  comforts  of  the  passengers,  including  the  catering  service,
 have  been  given  a  special  pay  of  Rs.  75/-  and  Rs.  30/-  per  month  respectively.

 नावें  के  उद्योग  मंत्री
 की

 यात्रा

 6427.  डा०  सुशीला  नैयर  :  श्री  ए०  श्रीधरन

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नावें  के  उद्योगमंत्री ने  1969 में  भारत की  यात्रा

 को

 यदि  तो  उस  के  साथ  क्या  बातचीत  हुई  ;  और

 क्या-क्या  frat  किये  गये  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )  १
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 हाँ  ।

 नावें  के  उद्योग  मंत्री की  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मन्त्रियों  तथा और
 :

 प्राधिकारियों से  हुई  बातचीत  दोनों  देशों
 के  बीच  आधिक  तथा  औद्योगिक  सहयोग

 बढ़ाने  की  गुंजाईश  का  पता  लगाने  के  संबंध  में  थी
 !'

 इस
 बातचीत  के  साध-साथ  नावें  के  उद्योग

 मंत्री  विभिन्न  औद्योगिक  केन्द्रों  को  देख  कर  प्रभावित  हुए  हैं  और उन्हें  इस  बात  का  विश्वास हो

 गया  है  कि  वह  दोनों  देशों  के  बीच  तथा  औद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  भ्र  उसे  सुदृढ़  बनाने

 का  प्रयास  करेंगे  ।

 उत्तर  रेलवे  में  आशुलिपिकों  के  लिये  विभागीय  परीक्षा

 6428.  श्री  ao  ato  बुर्जों  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे
 उत्तर  रेलवे

 में
 लोनार

 डिवीजन  स्टेनो

 टाइपिस्ट ों  तथा  स्टेनोग्राफर ों  के  पदों  के  लिये  विभागीय  परीक्षा  में  नहीं  बैठ  सकते  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं

 क्या  सरकार  स्टेशनों  टाइपिस्ट ों  तथा  स्टेनोग्राफर ों  के  पदों  के  लिये  रेलवे  प्रशासन  द्वारा

 आयोजित  परीक्षाओं  में  लोअर  डिवीजन  पलकों  को  भी  प्रत्याशी  के  रूप  में  बैठने  देने  की  अनुमति

 देने  पर  विचार  करेगी  जिससे  यह  सेवा  भीं  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  के  अन्तगंत  अन्य  सरकारी

 विभागों  के  बराबर  हो  जाये  ;  कौर

 यदि  तो
 उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  fag)

 से  रेलवे  में  लिपिकों  एवं  टाइपिस्ट ों  के  पृथक  संवर्ग  इस  विषय  पर  स्पष्ट

 आदेशों  के  अनुसार  केवल  टाइपिस्ट  ही  रेलवे  में  आशुलिपिक ों  की  प्रतियोगिता  में  बैठ  सकते  हैं  ।

 सचिवालय  में  टाइपिस्ट ों  का  कोई  qua  संवर्ग  नही ंहै  ।  इस  प्रकार  रेलवे  के  लिपिकों

 और  सचिवालय  के  लिपिकों  में  कोई  उचित  तुलना  नहीं  है  ।

 बाल  किनारा  सम्बन्धी  समिति  प्रतिवेदन

 6429.  श्री  दी०  चं०  शर्मा :  थ्री  बरगी  शंकर  शर्मा

 श्री  हरदयाल  च् रवगुरण चके  :  श्री  बलराज  मधोक

 श्री  रणजीत  सिंह :

 कया  विधि  तथा  समाज  कल् यां रा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बाल  कल्याण  का  कार्यक्रम  तेयार  करने  सम्बन्धी  समिति  के  प्रति

 वेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 (7)  क्या  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  सभी  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों  को  उनकी

 टिप्पणी  और  इस  क्षेत्र  नई  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  परिचालित  कर  दिया  गया
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 )  क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  सिफारिशों  क्रियान्विति  के  t  बहुत
 अधिक  धन  की

 आवश्यकता  होगी  और  यदि  तो  क्या  उनकी  क्रियान्विति  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध

 की  जायेगी ?

 विधि-मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फलियां

 श्रीमान ।

 समिति को  रिपोर्ट  का  परीक्षण  किया जा  चका  है  और  उसे  राज्य  सरकारों  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  तथा  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  मंत्रालयों  को  उनके  विचारार्थ  और  उसमें

 दी  गई  सिफारिशों  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 समिति  की  रिपो  सभी  राज्य  सरकारों  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परिचालित

 कर  दी  गई  है  ।  यह  रिपोर्ट  छप  रही है  ।  जब  उसकी  प्रतियां  उपलब्ध  उन्हें  afar  भारतीय

 आकार  के  स्वयंसेवी  संगठनों  को  भेज  दिया  जाएगा  ।

 श्रीमान ।

 धन  की  उपलब्धि  साधनों  की  स्थिति  पर  निभंर  करेगी  ।

 वर्तमान  बाल  ह्यया  केन्द्रों  |  संस्थानों  की  स्थिति  में  सुधार

 6430.  श्री  दी०  चे  शर्मा  श्री  वेरी  शंकर  शर्मा

 श्री  बलराज  मधोक श्री  हरदयाल  देवपुरा

 sit  रणजीत  सिह

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बाल  किनारा  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  ने  स्वयंसेवी  संगठनों  अथवा  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  स्थानीय  रूप  से  चलाए  जा  रहे  किसी  बाल  कल्याण  केन्द्र  के  लिये

 मेगेजीन  रोड  पर  स्थित
 बाल  का  दौरा  किया  at  और  उन  संस्थानों में  विद्यमान  स्थिति को

 देखा था  ;  कौर

 क्या नई
 परियोजनाएँ  area  करने

 से  पहले  वर्तमान
 केन्द्रों

 /  संस्थानों  के  कार्य

 संचालन  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 विधि  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कूलर ण

 जो  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  कम्पनियों  के  चेयरमन

 0431  श्री  देवेन  पेन  क्या  आद्योगिक -  मंजरीक  व्यापार तथा  समवाय-काय

 मंत्री 3  र  1969
 के  तारांकित प्रश्न  संख्या  245  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे कि  :

 विदेशी  पूंजी  के  अधिक  भ्रंश  बाले  ऐसे  भारतीय
 समवाय  जिनके

 विदेशी

 अंशधारी  चेयरमन  अथवा  प्रबन्ध  निदेशक  हैं  और  सेवायों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और
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 ==

 (a)  विदेशी  पूंजी  के  कम  ae  वाले  ऐसे  कितने  भारतीय  समवाय  हैं  जिनके  विदेशी

 प्रंशघारी  चेयरमेन  अथवा  प्रबन्ध  निदेशक  हैं  और  उन  समवायों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 और  :  सुचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  वह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 ।

 नये  wer  कारख़ानों  के  लिये  लाइसेंस

 6432.  श्री  सी०  के०  चंपारण  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 पिछले  छः  महीनों  में  नये  मद्य  कारखानों  के  लिये  कितने  लाइसेंस  दिये  गधे  ;  और

 उन  राज्यों  तथा  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  मद्य  कारखानों  के  लिये  नये  लाइसेंस

 दिये  गये  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक
 व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )
 :

 और  :  मद्य  कारखानों  के  लिए  कोई  भी  नए  औद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  दिये

 गए  किन्तु  निम्नलिखित  को  आशय-पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 स्थान

 मैसेज  शा  वलेस  एण्ड  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  महा  राष्ट्र

 2  dad  ब्रेवरीज  इण्डिया  (sto)  परिमादी  केरल

 3  डा०  डी०  कुमार  एण्ड  श्री  एम०  एम०  नई  दिल्ली  दिल्‍ली

 श्री  एम०  के  कटक  उड़ीसा

 ५  श्री  ए०  के०  रांची  बिहार

 6  श्री  एम०  के  नई  दिल्‍ली  आंध्र  प्रदेश

 श्री  प्रहलाद  राय  कानपुर  राजस्थान

 हरियाणा  स्टेट  इण्डस्ट्रियल

 कारपोरेशन  चण्डीगढ़  हरियाणा

 पंजाब  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 चण्डीगढ़  पजाब

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  को  घाटा

 6433.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन
 को  उसकी

 स्थापना  के  समय  से  अब  तक  घाटा  हो  रहा  है  ;
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 क्या  देश  में  तथा  विदेशों  से  क्या देश  प्राप्त  करने के  मामले  सरकारी  क्षत्र की

 परियोजना ग्र ों  की  तुलना  में  गर-सरकारी  क्षे  त्र  की  परियोजनाएँ  अधिक  सफल  रही  हैं  ;

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  की  45  करोड़  रुपये  की  इस  परियोजना  को  लगातार  हो

 रहे  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जबकि  गर-सरकारी  क्षेत्र

 की  परियोजनाएँ  कठिनाइयों  के  बावजूद  लाभ  कमा  रही  हैं  ;  और

 इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  तथा  सरकारी  क्षेत्र के  इस  एकक  को  लाभ  कमाने

 वाला  कारखाना  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 से  :  इस  कारखाने  ने  जिसने  बहुत  विलम्ब  के  पश्चात्‌  1965-66  में  उत्पादन

 करना  शुरू  किया  अपनी  पूर्ण  उत्पादन-क्षमता  प्राप्त  नहीं
 की

 है
 और  जो  घाटा हुआ  है

 उसके  बड़ें  कारणों  में  से  एक  यह  मी  है  ।  भारी  पूंजी  वाली  विशिष्ट  प्रकार की  भारी  इंजीनियरी

 परियोजनाओं  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इस  प्रकार  के  घाटे  स्वाभाविक  हैं  क्योंकि जटिल  प्रकार  की

 मशीनों  के  बैच  उत्पादन  में  कुछ  वर्ष  लग  जाते  हैं
 ।  कारखानों  को पूर्ण  क्षमता

 तक  लाने के  लिए

 हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  और  उत्पादन  में  विविधता  लाने  पर  भी  विचार  किया जा

 रहा  है
 ।

 निजी  क्षेत्र  के  साथ  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  निजी  क्षेत्र  में
 विशिष्ट

 खनन

 और  सम्बद्ध  उपस्कर  का  निर्माण  करने  वाला  ऐसा  कोई  कारखाना नहीं  है  जो  खनन और  सम्बद्ध

 मशीनरी  निगम  की  तरह  भारी  पूंजी-नियोजन  आदि  जैसी  समस्याओं  से  घिरा  हो  ।

 स्कूटरों  का  वितरण

 6434. श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद्‌  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अपील की  है

 कि  स्कूटरों  की  बिक्री  में  कदाचार  रोकी  जाये  और  स्कूटरों  का  वितरण  ठीक  ढंग  से  किया  जाये

 तथा  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  जिन  लोगों  ने  स्कूटरों  के  लिये  लम्बे  समय  से  अपने  नाम  दर्ज

 करा  रखे
 उनकी  उपेक्षा  न  की  जाये  और  उन्हें  उनके  टन  के  अनुसार  स्कूटर  दिये  जायें  ;

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  एक  लाख से  अधिक  स्कूटर  स्टाक  में

 पड़े  हैं  शरीर  उनका  वितरण  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उपर्युक्त भाग  के  सम्बन्ध में  तथा  स्कूटर  एलाट  करने  की  प्रक्रिया

 को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 भौदयोगिक  विकास

 आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  (sit  फखरुद्दीन  अली

 भारत  के  उपभोक्ता  परिषद  से  एक  अभ्यावेदन  इस  आशय  का  प्राप्त  हुआ  है  कि

 देश  में  स्कूटरों  के  वितरण  की  सुचार  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  प्रभावी  ढांचे की  स्थापना

 की  जाय े।

 नहीं  ।

 भारत  के  उपभोक्ता  परिषद  के  सुभाव  परे  विचार  कियां  गया है  और  देश  में
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 स्कूटरों  का  वितरण  समान  रूप  से  और  एकरूपता  के  आधार  पर  करने
 क ेहेतु  उत्पादकों

 को  ये

 निर्देश  दिये  गए  हैं  कि  वे  अपने  विभिन्न  विक्रेताओं  को  निम्न  प्रकार  स्कूटरों  का  वितरण  करें

 (1)  जनता  में  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  स्कूटरों
 की

 कुल
 संख्या

 का  80  प्रतिशत  विक्रेताओं
 को  उनके पास  31  1968  तक  बचे  आडंबरों  के  अनुपात  से  दिये  जायें

 ।

 (2)  शेष  20  प्रतिशत  विक्रेताओं  को  अप्रत्याशित मांग  को  पूरा  करने  अथवा  31  दिसम्बर

 1969
 के  पश्चात्‌  कुछ  क्षेत्रों  में  बुक  किये  नये  आडंबरो ंके  कारण  उत्पन्न  हुए  असंतुलन को  ठीक

 करने  के  लिए  उत्पादक  स्वेच्छा  से  दे  सकेंगे  ।

 Casting  of  Bogus  Votes  in  the  Last  Mid-term  Elections

 6435.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai: Shri  Gunanand  Thakur  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  (0  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  bogus
 votes  were  cast  on  a  large  scale  in  the  last

 mid-term
 elections  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  large  number  of  genuine  voters  were  prevented

 from  casting  their  votes  ;  and

 (c)  if  so,  the  concrete  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check
 such  mal-

 practices  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  nd  if  e  Department
 of

 Social  Welfare  (Shri  M.  Yunus  Saleem)  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  The  exact  number  of  genuine  voters  who  were  prevented  from  casting  their  votes.

 can  be  ascertained  only  from  the  total  number  of  tendered
 ballots

 received.  This  informa-

 tion  is  not  available  at  present.

 (c)  The  Election  Commission  are  actively  considering  a  number  of  proposals  for

 reforming  the  Election  Law  in  this  behalf,  such  as  the  setting  up  of  additional  polling
 stations  in  areas  where  Harijans  etc.  reside,  the  introduction  of  mobile  polling  stations  and

 issue  of  photographed  identity  cards  for  electors  in  specified  constituencies  or  in  specified

 polling  areas  as  safeguards  against  bogus  voting  and  impe:sonation.

 क्लब  में  सेवामुक्त  संबंधी  आदेश

 6436.
 श्री  सुरज

 भान  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  कमंचारी  अनुशासन  तथा  अपील  नियमों  के  नियम  (2)  और  1706

 में यह  उपबन्ध है  कि  यदि  कोई  रेलवे  कर्मचारी  चाहे  वह  अस्थायी हो
 अड़तालीस  घंटे  से  अधिक  समय  तंक  हिरासत  में  नज़र बन्द  रहता  है  तो  उसे  सक्षम  अधिकारी

 के
 आदेश  के  द्वारा  उस  तारीख

 से
 मुअत्तल  सभा  जायेगा  जिस  तारीख से  वह  नज़र बन्द  है

 क्या  18  और  19  1968- को  गिरफ्तार  किये  गये  तथा  अड़तालीस  घंटे
 से  अधिक  समय  तक  हिरासत  में  रखे  गये  अनेक  अस्थायी  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  नियमों  के
 उपबन्धों  के  विरुद्ध  नौकरी  से  निकाला  गया है  तथा  अन्य  को  किया  गया

 थां  ;  और
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 क्या  सरकार  नियम  आई  के  अन्तर्गत  नौकरी  से  निकालने  के  आदेशों

 को
 वापिस  लेने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  :

 जी
 हां

 इस  प्रश्न  के  भाग  में  वित  नियम  केवल  रेल  कर्मचारी  की  मुअत्तली  से

 सम्बन्धित  है  और  सेवा  समाप्ति  से  सम्बन्धित  उसमें  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।  अतएव  अस्थायी रेल

 कर्मचारियों की  सेवा  '  जो  नियम  1  के  उपबन्धों की  शर्तों  के  अनुसार  होता
 को

 उपयुक्त  नियमों  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 उन  अस्थायी  कर्मचारियों  के  मामलों  की  जिनकी  सेवायें  केवल  सांकेतिक  हड़ताल

 में  भाग  लेने  के  कारण  समाप्त  कर  दी  गयी  समीक्षा  की  गयी  है  ।  लेकिन  सरकार  द्वारा  जो

 आदेश  जारी  किये  गये  हैं  उनमें  उन  कर्मचारियों  के  मामलों  से  सम्बन्धित  कोई  समीक्षा  नहीं  की

 गयी  है  जो  अन्य  अपराध  करने  के  दोषी  थे  ।

 रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  लिये  मध्यान्ह  भो  जन  का  समय

 6437.
 श्री  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  लिये  उनके  8  घंटे  के  कार्य  के  समय  में  मध्यान्ह  भोजन

 के  समय  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ;

 यदि  तो  वाणिज्यिक  लिपिकों  की  कार्य  कुशलता  पर  इस  व्यवस्था का

 बुरा  प्रभाव पड़ता  है  ;  और

 यदि  उपयुक्त  भाग  भर  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  सरकार

 वाणिज्यिक  को  म
 ध्यान

 भोजन  के  लिये  आधे  घंटे  का  समय  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 करेगी ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  fag)  :

 |  &
 काम  के  घंटे  विनियमों  में  यह  व्यवस्था  नहीं  h  किसी  रेलवे  कमंचारी  को  दोपहर

 के
 भोजन

 के  लिए  छुट्टी  दी  जाय  |

 जी  नहीं  ।

 सवाले  नहीं  उठता  ।

 N.  G.  Railway  Line  from  Sawai  Madhopar  to  Jaipur

 6438.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  scheme  to  convert  the  narrow-gauge  Railway  line  from
 Sawai  Madhopur  to  Jaipur  and  to  lay  a  new  broad-gauge  line  from  Ganapur  City  to  Dholpur
 in  Rajasthan  has  been  accepted  for  consideration  ;

 (b)  whether  a  survey  has  been
 conducted

 for  the  said  lines  ;

 (९)  if  30;  the  details  thereof  ;  and
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 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  time  by  which
 the  survey  would  be  made  ह

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  No.

 (b)  and  (ec)  A  survey  for  the  conversion  of  Sawai  Madbopur-Jaipur  M.  G.  line

 into  B.  G.  was  carried  out  in  1905  by  the  ex.Jaipur  State.  The  results  of  this  survey  are  not

 available  now,  An  investigation  made  in  1949  revealed  that  this  conversion  would  cost  Rs.

 1.08  crores.  But  for  the  Gangapur  City-Dholpur  8.  G.  line,  no  surveys  were  carried  out  in

 the  past.

 (d)  Due  to  the  present  difficult  financial  position  these  proposals  may  have  to  await

 better  times  and  the  question  of  carrying  out  surveys  will  be  considered  at  the  appropriate
 time.

 समस्तीपुर  में  मकैनिकल  विशाल  में  पदों  का  दर्जा  बढ़ाना

 6439,  श्री  भोगने  भा :  कया  रेलवे  मंत्री  27  1968 के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  5979 के  उत्तर  में  दिये  आश्वासन  को  करने  सम्बन्धी  21  1969  को  सभा

 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  बीच  समस्तीपुर  में  मकैनिकल  वकंशाप  के  पदों  के  दर्जे  बढ़ाने  पर  विचार

 पूरा
 कर

 लिया  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  उसका  परिणाम  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभेग  :

 जी
 नहीं

 ।

 सवाल  नहीं  उठता
 |

 वित्तीय  पहलुओं  का  हिसाब  लगाया
 जा

 रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  यथासम्भव  शीघ्र

 कोई  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।

 मचयनिषेध  संबंधी  विधान

 6440,  श्री  रा०  कू०  बिड़ला  :

 क्या  विधि  तथा  सामाजिक  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 घ् q  क

 क्या  यह  सच  है  कि  10  1969  को  दिल्‍ली में  मद्य निषेध  पर  दो  दिनों के

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाषण  करते  हुए  वित्त  मंत्री  ने  पुनः  कहां  कि  समुचे  देश  में  विधान  द्वारा

 मद्य  निषेध  लागू  किया  जाना  चाहिये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  राय  प्राप्त  कर  ली  गयी

 है  ;  कौर

 किन-किन राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय
 सरकार  को

 आवश्यक  विधान  लागू  करने  का

 आश्वासन दिया  है  ?

 विधि  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  :
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 हाँ  ।

 अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Assistance
 for  Rajasthan  Harijans

 6441.  Shri  Shiv  Charan  Lel  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  -be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rajasthan  Government  have  झ्  ed  to  give  50  lakhs  of

 Tupees  in  the  form  of  grant  for  the  assistance  of  Harijans  ;

 (b)  whether  Central  Government  have  given  any  direction  to  the  State  Government  to
 do  so  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  make  this  arragement  in  Uttar  Pradesh  also  ;
 and

 (d)  ifso,  by  which  date  and  if  not  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Law  andin  the  Depart  ment  of  Social
 Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha)  :

 (a)  The  reference  is  perhaps  to  the  Rajasthan  Finance  Minister’s  Budget  speech  in
 which  he  referred  to  the  State  Government’s  proposal  to  spend  Rs.  50  lakhs  for  the  construc-
 tion  of  fiush  latrines  in  public  places  in  towns  all  over  Rajasthan.

 (b)  No,  Sir.

 (c}  No,  Sir.  The  matter  is  entirely  within  the  purview  of  the  State  Government.

 (d)  Does  not  arise.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  रेलवे  फाटक

 6442.  श्री  योगेन्द्र  शर्मा
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह
 :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  बरौनी  जंक्शन  से  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  के  जंक्शन  को

 नहीं
 ने  वाली

 कोल  ae  सड़क  अधूरी  और  भ्र प्रयुक्त पड़ी  है  क्योंकि  उस  पर  दो  रेलवे  फाटक

 (२  है टु

 क्यां  बिहार  राज्य  के  कई  मन्त्रियो ंने  उक्त  फाटकों  के  बनाने  के  लिये  रेलवे  मन्त्री

 से  अनुरोध  किया

 क्या  उक्त  दो  अत्यावश्यक  फाटकों  को  बनाने  का  fata  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उन्हें कब  बनाया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  से  बरौनी  और  तिलख  स्टेशनों  के
 बीच  बी  श्रेणी के  रेलवे  फाटक को  और  गरहारा  तथा  तिलक  के  बीच  इसी  श्र  णी  के  रेलवे

 फाटक
 को  राष्ट्रीय राजपथ  संख्या  31  के  जंक्शन  से  प्रस्तावित  कोल  बोझ  रोड  पर  नये  स्थानों  पर

 स्थानान्तरित  करने
 के  लिये  बिहार  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  पूर्वोत्तर  रेलवे ने

 राज्य  सरकार
 को  स्वीकृति के

 लिये  एक  प्राक्कलन  भेजा था
 जिसमें  इन  रेलवे  फाटकों  के
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 स्थानान्तरण और  उनका  दर्जा  बढ़ाने  पर  आने  वाली  प्रारम्भिक लागत  का  alta  दिया  गया  था

 इसके  बाद  राज्य  सरकार  की  प्रेरणा पर  इस
 मामले  पर  पुनः  विचार  कियां  गया  था  और  उन्हें

 1968
 में  सलाह  दी  गई  थी  कि

 रेलवे  फाटक
 श्र  णी  के  रेलवे  फ़ाटक  का  मामला  राज्य

 के  स्थानान्तरण कौर  उसका  दर्जा  बढ़ाने  पर  आने  वाली सरकार  द्वारा  छोड़  दिया
 गया

 प्रारम्भिक
 लागत  राज्य

 सरकार  वहन  परन्तु एके  मामले  के  रूप  में
 आवर्ती

 खर्चा

 रेलवे वहन  करेगी  |  राज्य  सरकार की  इच्छा  के  अनुसार  पूर्वस्तर  रेलवे  ने  42,205

 रुपये  का  एक  प्राक्कलन  1968  में  लॉक  मिर्जाता  बिहार  के  चीफ  इंजीनियर

 को  स्वीकृति के  लिये  भेजा  जिसमें  ak  तिलख  स्टेशनों  के  बीच  श्री के रेलवे के  रेलवे

 फाटक  के  स्थानान्तरण  और  उसका  दर्जा  बढाने  पर  आने  वाली  लागत  का  ब्यौरा  दिया  ar

 अनेक  स्मरण पत्र  भेजने
 के

 बावजूद  राज्य  सरकार की  स्वीकृति  अभी  तक  प्राप्त नहीं  हुई  है  ।

 बिहार  सरकार  के  मुख्य  सचिव  से  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वह  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन  को  यथा

 सम्भव  शीघ्र  राज्य  सरकार  की  प्राक्कलनों  कों  स्वीकृति  की  सुचना  दं  ताकि  रेलवे  शी  घ्नातिशीघ्र

 इस  काम  को  चाल  करके  समाप्त  कर  सके  ।

 राज्यों  द्वारा  रेलवे  सम्पर्क  सड़कों  का  निर्माण

 6443.  श्री  मंगल  थुमाडोम :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जहां
 पर

 ऊपर  के  और  नीचे  के  पुल  है  वहाँ  पर  राज्यों  द्वारा  देख  की  सहायता
 से  रेलवे  सम्पकं  सड़कें  बनाने  के  लिये  कोई  निश्चित  नीति  और

 चौथी  योजना  में
 केरल  राज्य  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई

 है  अथवा  स्वीकार  करने  का  प्रस्ताव

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  ः  और  वर्तमान  नियमों  के  अन्तर्गत  रेलवे

 की  लागत  पर  बनाये  गये  रेलवे  फाटकों  के  स्थान  पर  सड़क  के  ऊपरी नीचे  के  पुल  बनाने  का

 खर्चा  रेलवे  और  सड़क  प्राधिकार  द्वारा  उठाया  जायेगा  ।  मौटे  तौर  24  फीट  चौड़े  सड़क
 मांगें  और  इसके  सम्पर्क  की  कीमत  को  के  लिये  सड़क  के  ऊपरी/निचले

 पुल  के  निर्माण  का  50  प्रतिश्त  खर्चा  रेलवे  वहन  करती  है  और  सम्पर्क  सड़कों  के  लिये  अपेक्षित

 भूमि  की  अजन  लागत  सहित  शेष  50  प्रतिशत  खर्चा  सड़क  प्राधिकार  उठाता  है  ।

 इस  निर्माणा-कार्यों  cma
 राज्य  सरकारों की  उनका  भ्रंश  पूरा  करने  में  सहायता

 करने
 की

 दृष्टि  से  1966-67
 से  एक

 रेलवे  सुरक्षा  कार्य  निधि  बनाई  गई  यह  अनुसार है

 कि
 1966-67  से  1970-71

 की  पाँच
 वर्ष  की  अवधि

 में  इस
 निधि

 में  रेलवे  मन्त्रालय  से

 9.28  करोड़  रुपये  का  कुल  sway  प्राप्त  होनें  की  सम्भावना है  ।  इस  धन  राशि में  केरल

 सरकार  का  ग्रंथ  1970-71  तक  लगभग  17.18  लाख  रुपये  आयेगा  ।  बाद  के  वर्षों  में  उन  पर

 आने  वाले  भ्रंश  की
 निश्चित

 सारी  पता  नहीं  हैं  ।

 Double  Track  -on  Suburban  routes  for  Electric  Trains

 6444  Shri  Maharaj  Singh  Bharati

 Wil  the  Minister  of  Railways  be  :leased  to  state

 (a)  the  reasons  for  not  running  electric  suburbun  trains  in  the  Fifth  Plan  when  electric trains  would  run  bet  ween  Howrah  and  Delhi  during  the  Fourth  Plan ; ह  and
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 ee

 (b)  if  such  trains  would  start  running  during  the  Fifth  Plan,  the  reasons  for  not  construc-

 ting  double  tracks  on  suburban  routes  during  the  Fourth  Plan  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)

 (a)  and  (b)  :  Electrification  of  suburan  services.and  provision  of  double  or  multiple
 track  on  suburban  routes,  are  done  on  a  programmed  basis,  depending  on  the  availability  of

 funds  and  the  anticipated  increase  in  suburban  traffic.  It  is  too  early  to  say  as  to  what  suburban

 routes  will  need  electrification  in  the  Fifth  plan.

 बोखारा में  हाल्ट  स्टेशन

 6445.  थ्री  जाने  फरनेन्डीज  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोखारा में  एक  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  के  लिये  रेलवे  मन्त्रालय /  रेलवे

 बोड़ें  को  मुर्शिदाबाद  जिले  में  धनपत गंज  में  गठित  बोखारा  संग्राम  समिति  से  अभ्यावेदन

 मिला है  ;

 यदि  at, तो  यह  अभ्यावेदन  सव-प्रथम  कब  प्राप्त  माथा था  और  उस  पर  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ;

 क्या यह  भी  सच है  कि  यह  मांग  करने  के  कारण  बोखारा में  अनेक  नागरिक

 गिरफ्तार  किये  गये

 यदि  तो  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्हें  किन  कारणों  से

 गिरफ्तार  किया  गया  और

 रेलवे  अधिकारियों  का  विचार  बोखारा  में  कब  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  का  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग
 :

 जी  हां  ।

 बोखारा  संग्राम  समिति  से  पहला  अभ्यावेदन  1968  में  मिला था  ।

 बम् या वेदन  में  किया  गया  अनुरोध  माना  नहीं  गया  क्योंकि  वह  इंजीनियरिंग  और  परिचालनिक

 दृष्टि  से  व्यावहारिक नहीं  और
 उसमें  वित्तीय  हानि भी  निहित थी  ।  प्रस्तावित हाल्ट  स्टेशन

 निकटवर्ती  स्टेशन  मोर  ग्राम  से  केवल  1.39  कि०  मी०  दूर  है  ।

 और  :  गाड़ियों  के  चलने  में  रुकावट  डालने  के  लिए  भारतीय  रेल  अधिनियम

 की  घारा  128  के  अंतगर्त  निम्नलिखित
 8

 व्यक्ति  गिरफ्तार
 किये

 गये

 1  श्री  शम्भूनाथ दत्त  5  श्री  बबलू  दत्त

 2  श्री  महादेव  चक्रवर्ती  .6  श्री  सीताराम  शा

 3  श्री  बासुदेव  चक़वर्ती  7
 श्री-रशीद  शेख

 4  श्री  सिंह  दत्त  8  इनाश  अली  मंडल

 उपर्युक्त  भाग  {q)  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं
 उठता  |

 मेससे  ट्र  मेरियन
 एण्ड  गी  लिमिटेड

 टे

 6446.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 फा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1964  में  आयकर  विभाग  ने  ad  टर्नर  मॉरीसन  एण्ड
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 कम्पनी  लिमिटेड  में  लगे  श्री  हरिदास  मूंदड़ा  के  49  प्रतिशत  शेयरों  को  कुर्क  कर  लिया  था  और

 वह  विभाग  wat  भी  इन  शेयरों  को  बेच  कर  धनराशि  वसूल  करने  में  असफल  रहा  है  जिससे  श्री

 मूंदड़ा  के  खिलाफ  प्रस्तुत  माँगों  के  एक  sie  को  वसूल  किया  जा  सके  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  19  प्रतिशत  शेयरों के  कुक  किये  जाने  के  बावजूद भी
 श्री  मूंदड़ा  का  कम्पनी  पर  नियन्त्रण  है  ;

 कया  उनके  द्वारा
 नियन्त्रित

 कम्पनी att  उसकी  सहायक  कम्पनियों की  आस्तियों  में

 कमी हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  कम्पनी  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  की  आस्तियों की  सुरक्षा  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन अली
 :

 नहीं  श्रीमान  ।  यह  सही  नहीं  है  किं  मेसस  टर्नर  मौरिसन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 में  लगे  श्री  हरिदास  मूँदड़ा  के  49  प्रतिशत  आयकर  विभाग  द्वारा
 1964

 में  कुर्क  कर  लिये

 गये  थे
 ।

 कथित  हिस्से  बहुत  पहले  ही  कुक  किये  जा चुके थे  ।  यह  कुक  किये  गये  हिस्से  इस  कारण

 से  अभी  नहीं  बेचे  गये  हैं  कि  एक  स्वत्व  बाद  (1959 का  93  की संख्या  नवम  अधिक

 कलकत्ता  के  न्यायालय  के  समक्ष  भ्रनिर्यीति  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  मिसिल  की  नवीनतम  वार्षिक  विवरणों  के  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  टर्नर  मॉरीसन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  हरिदास  मुंदड़ा  के  नियंत्रणाधीन  है  |

 1961
 के  बाद  सं०  600 के  हरिदास  टर्नर  मौरिसन  एण्ड  कम्पनी

 लिमिटेड  के  हिस्सों  का  भोग स्वामी है  ।

 श्रीमान  ।  नवीनतम  मिसिल  किये  गये  तुलन-पत्रों  में
 उपलब्ध  आंकड़ों

 के

 यह  पाया  गया है  कि  शालीमार  टार  प्रोडक्ट्स  (1935)  लि०  के

 1965-66  तथा  1966-67  में  भारी  हानियां  उठाई  अन्य  कम्पनियों  की  परिसम्पतियां  या  तो

 स्थिर  रही  अथवा  TAT  हुई  |

 पूर्वीय  प्रदेशों  के  प्रादेशिक  निदेशक  तथा  कम्पनी  पश्चिमी  को  इस

 समूह  की  कम्पनियों  के  ऊपर  कड़ी  दृष्टि  रखने  का  परामर्श  दिया  गया  है  |

 तलाक का  अधिकार

 6447.  श्री  राजीत  fag  :
 श्री  हरदयाल  देवपुरा  :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  श्री  वेरी  शंकर  शर्मा  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्ड  प्रकिया  संहिता  की  धारा  488  के  अधीन  आदेश  के  अनुसार  किसी  हिन्दू

 आवेदक को  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  के  अधीन  न्यायिक  पृथक्करण की  डिग्री  प्राप्त  किये  बिना

 प्रत्यर्थी  से  अलग  रहने
 का

 कानूनी  अधिकार

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  इस  न्यायिक  पृथक्करण  के  आधार पर  ये  पक्षकार

 तलाक  की  डिक्री  के  द्वारा  कमी  मी  अपना  विवाह  मंग  नहीं  करा  सकते  और
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 क्या  सरकार  ने  उनकी  कठिनाई  तथा  उन्हें  तलाक  मांगने का  अधिकार  देने की

 वांछनीयता पर  विचार  किया  है  ।

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उपमंत्री  स०  यूनुस  :

 दण्ड  प्रकिया  संहिता की  धारा  488  में  यद्यपि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  गया  है

 कि  अपने  पति  से  पृथक  निवास  करने पर  भी  किसी  पत्नी को  भरण पोषण भत्ता  दिया  जाए  परन्तु

 यह  तब  जब  कि  वह  उचित  हेतुक  दर्शित कर  सकती  फिर भी  यह  धारा  पृथक  निवास  करने

 का  कोई  aa  अधिकार  किसी  व्यक्ति  को  नहीं  देती  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  का  असंतोषजनक  काय

 6448,  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  हरदयाल  देवपुरा  :
 श्री  रणजीत सिंह  :

 श्री  बेरी  शंकर  शर्मा  :

 कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 यह  संच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमो ंके  सर्वेक्षण  प्रतिवेदनों  से  यह  पता

 चला  है  कि  इनमें  से  अधिकतर  उपक्रमों  का  कायें  संतोषजनक  है  तथा  उनकी  वित्तीय  स्थिति

 खराब

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  जिसका  पूंजी  विनियोजन  की  दृष्टि  से  देश  में  दूसरा

 स्थान  है  और  जिसमें  आधुनिक  उपकरण  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर्मचारी हैं  जिसे
 सरकार

 से
 पर्याप्त

 समर्थन  प्राप्त  की  स्थिति  अब  भी  चिंतातुर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  सब  सुविधाओं  के  होते  हुए  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 2,400  रुपये  की  लागत  से  एक  टन  इस्पात  का  उत्पादन  करता  है  जबकि  इंडियन  श्राइरनूस  की

 उत्पादन  लागत  925  रुपये  प्रति  टन  है  तथा  इसका  घाटा  at  1966-67  में  19.8  करोड़  रुपये

 से  बढ़  कर  वर्ष  1967-68  में  37.5  करोड़  रुपये  हो  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यकरण  का  सामान्य करण  संभव  नही ंहै
 ।  कुछ  उपक्रमों  ने  अच्छा  कायें

 किया  कुछ  ने  अच्छा  नहीं  किया है  ।  67  उपक्रमों  में  से  उपक्रमों  तथा  भारत  के

 जीवन-बीमा  निगम  को  39  को  ag  1967-68  में  लाभ  हुआ  |

 से  :  जिन  ga  कठिनाइयों  के  रहते  हुए  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  कायें  कर

 रही  है  उनका  उल्लेख  परफार्मेस  आफ  हिन्दुस्तान  स्टीलਂ  नामक  पुस्तिका  में  किया  गया  है  जिसकी

 प्रति 5  1968 को  समा-पटल  पर  रखो  गई  थी  एक  कठिनाई यह  है  कि  सरकारी  क्षत्र  के

 इस्पात  कारखानों की  पूंजीगत  लागत  अधिक  है  जिसका  पता  इंडियन  श्रायरन की  तुलना  में

 स्तान  स्टील  के  ग्रास  ब्लाक  से  लगता  है
 ।

 स्टील  लिमिटेड  को  वर्ष  1966-67  में  229.29  मिलियन  रुपये  और  1967-

 68  में  401.19  मिलियन  रुपये  का  घाटा  हुआ
 ।

 सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षे  त्र  के  इस्पात  कारखानों
 ह
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 के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  जो  उपाय  किये  हैं  /  कर  रही  है  उल्लेख  उपर्युक्त

 पुस्तिका  में  किया  गया  है  ।

 ढलाई  उद्योग  की  अधिष्ठापित

 6449.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  श्री  बलराज  :

 श्री  हरदयाल  देवपुरा
 :  श्री  रणजीत  सिह  :

 श्री  वेरी  शंकर  शर्मा

 क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  ढलाई  उद्योग को  अधिष्ठापित  क्षमता  वर्ष  1970-71  की  अनुमानित  मांग

 से  1,00,000  मीट्रिक  टन  ag  चुकी  है  ate  जिन  नये  ढलाई  घरों  के  लिए  जारी  किये

 जा  चुके  हैं  उनकी  स्थापना  से  तथा  रूरकेला  तथा  अन्य  स्थानों  पर  बनने  जाने  वाले  घरों

 के  परिणाम-स्वरूप  इसमें  1,00,000  मीट्रिक  टन  की  वृद्धि  हो  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  अली  :

 और  :  उद्योग  का  स्पष्ट  तात्या-इस्पात  की  ढली  वस्तु
 उद्योग

 अनुमान  है  कि  1973-74  तक  इस्पात  की  ढली  वस्तुओं  इस्पात  की  ढली  वस्तुओं

 की  आवश्यकता  200,000  से  250,000  ato  टन  प्रति  ad  तक  हो  जायेगी  ।
 जिसके  लिए

 250,000 से  लेकर  310,000  मी  टन  प्रति  वर्ष  की  अधिष्ठापित  क्षमता  की  आवश्यकता

 होगी  ।  उस  समय  तक  अधिष्ठापित  क्षमता  320,000  मी०  टन  तक  हो  जाने  की  आशा  है  और

 ढली  हुई  विशिष्ट  वस्तुओं  जैसे  भारी  विद्युत  उपकरणों  को  छोड़  कर  ava  वस्तुओं  के  लिए  अतिरिक्त

 सुविधाओं  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  उद्योग  के  संगठित  क्षत्र  में  इस  समय  अधिष्ठापित  क्षमता

 लगभग  1.35  लाख  मी ०  टन  प्रति  वर्ष  है  ।  इसमें  इस्पात  संयंत्रों  आदि की  बाधित  क्षमता  अथर्वा

 लघु  क्षेत्र  की  क्षमता  सम्मिलित  नही ंहै  ।  यह  उद्योग  अब  उद्योग  1951  के  लाइसेंस

 प्राप्त  करने  सम्बन्धी  उपबन्धों  से  मुक्त  है  और  निश्चित  रुप  से  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं

 कि  आगामी  दो  तीन  वर्षों  में  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 मंदी  की  प्रवृत्तियों  के  कारण  विशेष  रूप  से  मशीन  निर्माण  आदि  जैसे  उद्योगों  में  जिनके

 लिए  इस्पात  की  ढली  वस्तुएं  पूरक  उद्योग  के  रूप  में  कार्य  करती  अधिष्टापित  क्षमता  के  बहुत

 कम
 अंश

 का  उपयोग हो  रहा है  ।  फिर  भी  उपयोक्ता  उद्योगों की  बढ़ती हुई  से  स्थिति में

 सुधार हो  रहा  है  ।

 स्टेशन  पर  आक्रमण

 6450.  दी ०  च०  शर्मा  :  श्री  बेरी  शंकर  शर्मा  :

 श्री  हरदयाल  देवपुरा  :  श्री  राजीत

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  24  1969  को  लगभग  300  छात्रो ंने  हैदराबाद  के  निकट
 तंदूर

 स्टेशन  पर  आक्रमण  किया  था  तथा  रेलवे  की  सम्पत्ति  को  बहुत  प्रतीक  क्षति  पहुँचाई
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 ——— कुकनननननागानान

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जाँच  कराई  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग
 :  और  :

 जो  हां
 ।  लगभग  300

 से
 400

 विद्यार्थियों  ने  जिनमें
 कुछ  बाहरी  व्यक्ति  भी  शामिल  24-2-69  को  वजीराबाद-वाडी  खंड के

 तार  स्टेशन पर  हमला  कर
 दिया

 और  रेलवे  सम्पत्ति  को  हानि  पहुँचाई ।  विद्यार्थी  स्टेशन
 ae

 में  घुस  गये  कौर  उन्होंने  केबिन
 पर

 पत्थर  बरसाये  जिनसे  सभी  खिड़कियों के  शीशे  टूट  गये
 ।

 एक

 दूसरा
 जत्था

 समपार  फाटक  सं०  की  ओर  बढ़ा  और  उसने  फाटक  और  सिगनल  लैम्प को
 क्षतिग्रस्त  कर  दिया  |  उसने  डाउन  स्टार्टर  सिगनल  के  सभी  संचार  तार  काट  दिये  और  वे  लोग

 फाटक  से  यूप  टेलीफोन  vere  गये
 ।  भीड़  पृथक  तेलंगाना राज्य  के  लिए  आन्दोलन  कर

 रही थी  ।

 तंदूर  की  जिला  पुलिस  द्वारा एक  मामला  दर्ज  किया गया  है  और  जाँच-पड़ताल

 wat
 हो  रही  है

 बुनियादी  उपभोक्ता  उद्योगों  के  लिये  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  करना

 6451.
 श्री  हरदयाल  देवगुरु

 :  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  दौ०  चे  शर्मा  :  श्री  राजीत  सिह  :

 श्री  वेरी  शंकर  शर्मा  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  इरादी  बुनियादी  उपभोक्ताओं  उद्योगों  पर  से  लाइसेंस  संबंधी

 नियंत्रण  हटाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 उसकी  क्रियान्वित  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 से
 :  काग़ज़  तथा  वनस्पति  उद्योगों  को  उद्योग  तथा

 1951  के  लाइसेंस  को  प्राप्त  करने  के  उपबन्धों से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  वस्तु  उद्योग

 की  इसी  प्रकार  मुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  चीनी  का

 सम्बन्ध  इस  उद्योग  से  अभी  लाइसेंस  हटाने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं है  ।

 The  Collective  Farms  and  Forests  Company,  Kheri-Lakbimpur  (U.  P.)

 6452.  Shri  Sarjoo  Pandey
 :

 Affairs  be  pleased  to  state
 Willthe  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company

 (a)  whether  the  collective  Farms  and  Forests  Company,  Kheri-Lal  himpur  (1.  P.)  was
 registered  in  1948  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  Directors  and  the  total  capital  thereof  at  that  time  3

 80  far s

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  said  company  has  not  paid  any  tax  to  Government
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 (d)  whether  any  complaints  regarding  irregularities  by  the  said  company  were  received

 by  Government  ;  and

 e (e)  if  so,  the  action  being  taken  thereon

 Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  A.  Ahmed)  :

 (a)  Yes,  Sir.  The  Collective  Farms  and  Forests  Company  Private  Ltd  was  registered
 on  27.12.  1918.

 (b)  At  the  beginning  the  company  had  seven  Directors  and  an  authorised  capital
 of  Rs.  5  lakhs.

 (८)  No,  Sir,  The  Company  has  paid  Rs.  29,524.60  to  the  Government  by  way  of

 various  taxes  during  the  periad  30,6.1956  to  30.6.1967.  Of  this  amount,  income-tax  accounted

 for  Rs.  4,209  and  Agriculture  income-tax  for  Rs.  638.  Information  for  the  period  prior  to

 1956  is  not  available  as  private  limited  companies  were  exempt  from  filing  annual  returns  under

 the  provisions  of  the  Indian  Companies  Act,  1923.

 (d)  Yes,  Sir.  One  complaint  was  received  agaiast  the  company  in  the  year  1567

 regarding  charging  of  travelling  allowances  by  the  Directors  for  attending  Board  meetings.

 (e)  The  allegations  made  by  the  complainont  were  not  substantiated  by  the  records  of  the
 company  produced  by  it  to  the  Registrar.  No  further  action  in  the  matter  was,  therefore,
 taken.

 Housing  Scheme  for  Scheduled  Castes/scheduled  Tribes  sent  by  Goa  Gover  mment

 6453.  Shri  K.  M.  Madhukar

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  ह
 e

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Goa  have  sent  a  scheme  for  the  housing
 of  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  people  for  the  approval  of  the  Central  Government  १

 (b)  ifso,  the  details  of  the  scheme,  the  time  by  which  the  Central  Gov  emwent  are
 likely  to  approve  the  scheme  and  the  extent  of  assistance  proposed  to  be  given  therefor  ;
 and

 (c)  if  no  assistance  is  proposed  to  be  given,  the  reason  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social
 Welfare  (Dr.(Smt.)  Phulrenu  Guha)  :

 (a)  to  (c)  :  The  so-called  was  a  draft  of  Procedural  regulations  for  disburse-
 ment  of  housing  grants  to  members  of  the  Scheduled  Castes  and  Tribes.
 were  approved  several  weeks  ago.  Under  the  regulations,

 The  draft  regulations
 the  State  Government  is  competent  to

 release  grants  not  exceeding  Rs.  1200/-in  each  case.  Central  assistan  ce  will  be  released  from time  to  time  in  accordance  with  plan  and  budgeting  provisicns.

 अहमदाबाद-आबु  रोड  रल  सेवा  को  मारवाड़  जंकशन  तक  बढ़ाना

 0454.  श्री  सु०  कु०  तापड़िया  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे
 प्रशासन  को  आबु  रोड  रेल  सेवा  को  गर्मियों के  महीनों  में  मारवाड़  जंक्शन  तक  बढ़ाने  के  लिये  आवेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  ;

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  और
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 गत  तीन  वर्षों  में  महीने-वार  कितने  यात्रियों ने  अहमदाबाद  से  ang  रोड  तक  और

 आबु  रोड  से  मारवाड़ जंक्शन  तक  यात्रा की  ?

 रेलवे  मंत्री  (Sto  राम  सुलग  fag)  :

 att

 आवेदन  पर  विचार  किया  गया  है  और  उससे  सिद्ध  होता  है  कि  छुट्टियों के  यातायात

 का  अधिकांश  अहमदाबाद  और  आबु  रोड  के  मध्य  होता  कुछ ही  यात्री  आबु  रोड से  आगे

 मारवाड़  की  ओर  जाते  जिनके  लिए  विंमान  रेल  सेवाओं  की  क्षमता  बढ़ा  कर  गर्मियों के

 महीनों के  यातायात  को  पूरा  किया  जा  सकता  है
 ।  अहमदाबाद-आबु  रोड

 के  मध्य  चलने  वाली

 विशेष  गाड़ियों  का  मारवाड़  जंक्शन  तक  विस्तार  करने  में  कोई  औचित्य  नहीं  है
 ।

 विवरण  संलग्न  है
 ।

 में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  771/69]

 डालना  और  रानी  स्टेशनों  पर  ऊपर  के  पुल

 6455. श्री  go  तापड़िया
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान में  फालना  और  रानी
 स्टेशनों

 पर  रेल  समपारों के  स्थान  पर  ऊपर के

 पुलों  के  बनाने  का  रेलवे  प्रशासन  का  क्या  कार्यक्रम  है  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  अनुरोध  किये  गये  हैं  ?

 रेलवे-मंत्री  राम  सुलग  :

 वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  मौजूदा  समपारों  के  स्थान  पर  ऊपरी  /  निचले  सड़क  पुल
 बनाने  के  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  यह  बताते  हुए  प्रायोजित  किये  जाने  चाहिए  कि  इस  काम  की

 सापेक्ष  अग्रता  FAT  है  और  इस
 काम

 की  लागत  में  सड़क  प्राधिकरण  के  हिस्से  की  रकम  की  व्यवस्था

 किस  ay  की  जायेगी  |

 कभी
 तक

 राजस्थान  सरकार  ने  फालना  और  रानी
 स्टेशनों

 पर  मौजूदा  समपारों  के  स्थान

 पर  ऊपरी  सड़क  पुल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  प्रायोजित  नहीं  किया  है  ।

 जी

 Central  Grants  to  Madhya  Pradesh  Social  Welfare  Depart  ment

 6456.  ShriRam  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  Central  Grants  given  to  Social  Welfare  Department  of  Ma  dhya
 Pradesh  in  1966-67,  1967-68  and  1968-69  respectively  as  also  the  amount  allocated  therefor  for
 1369-70  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  a  reduction  in  such  grants  during  the  year
 1968-69  as  compared  to  earlier  years  ;

 (c)  if  30,  the  reasons  thereof  ;  and

 (d)  whether  fees  are  charged  from  H tla rt  rijan  and  Adivasi  students  of  most  of  the  classes  as
 the  State  Government  is  unable  to  bear  the

 aspect
 due  to  reduction  in  Central  grants  ?

 शक
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and
 a  n  the  Department  of  Social

 Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha) :

 (a)  The  amount  of  Central  Grants  given  te  Sacial  Welfare,  and  Tribal  and  Harijan

 Welfare  Departments  of  Madhya  Pradesh  Government is  4s

 1966-67  Rs.  346.55  Jakhs

 1967-68  Rs  295.78  (including  Joan  of  Rs.  16  lakhs)

 1968-69  20842,
 4.0

 Outlay  for  1069-70  has  not  been  finalised.

 The  figure  for  1  68-69  exceeds  that  for  the  previous  year  by  more  than  Rs.  50  lakhs.

 The  difference  in  the  figures  for:  1666-7  and  1967-68  18.0  accounted  for  by  the  fact  that  the

 State  Government  had  reduced  the  size  of  its  plan  in  this  sector  ;  there  was  also  a  reduction  in

 the  centrally  sponsored  programmes  due  to  budgetory  cuts,

 (८)  Does  not  arise.

 (6)  Ne,  Sir.

 त्रिपुरा  में  बनों  पर  आधारित  उद्योग

 6457.  श्री  किरित  विक्रम  देव  बसने
 :

 क्यां  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  त्रिपुरा  में  बनों  पर

 आधारित  उद्योगों  के  स्थापित  करने  और  विस्तार  करने  का  कोई  ह. कॉय क्रम  भेजा  है  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  और  परिव्यय  कया  है  ;  और

 यदि  योजना  आयोग ने  area  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  और  यदि  किन्ही

 परिवर्तनों  के  साथ  तो  किन-किन  परिवर्तनों  के  साथ  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक
 ब्या  पार

 तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 फखरुद्दीन  अली

 :

 त्रिपुरा  सरकार  ने  अपने  क्षेत्र  में  वन  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का

 कोई  निश्चित  प्रस्ताव  चतुर  .  वर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 त्रिपुरा  में  लाइनों  का  विस्तार

 6458.  ait  किरात  विक्रम  देव  बमन  :  क्या  रेलवे  मंत्री 5  1969 को  सभा  में  दिये
 गये  अपने  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  जिसमें  उन्होंने

 सामरिक  महत्व
 के  क्षेत्रों

 में
 रेलवे  लाइनों  का

 विस्तार  करने  का  आश्वासन  दिया  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  लाइनों  का  विस्तार  करने  के  प्रयोजन  से  त्रिपुरा  जो  पूर्वी  पाकिस्तान
 से  तीन  दिशाओं  से  घिरा  हुआ  है  सामरिक  महत्व  का  क्षेत्र  सभा  जाता  है  ;

 यदि  क्या  इस  क्षेत्र  के  सामरिक  महत्व  के  सम्बन्ध  में  कोई  सने  क्षण  किया
 जा  रहा  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 76



 लिखित  उत्तर 25  1891

 ee

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है  तों
 उस  क्षत्र

 में  रेलवे  लाइनों

 के  विस्तार  की  योजनाओं  का  व्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  फ्रियात्वित  किया  जायेगा
 ?

 रेलवे  मंत्री  राम  gut

 से  :  सामरिक महत्व  के  आधार  पर  नई  लाइनों के  सुभाव  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 are  दिये  जाते  हैं  ।  उन्होंने  सामरिक  दृष्टिकोण  से  त्रिपुरा  में  किसी  नई  लाइन  के  निर्माण  के

 लिए  नहीं  कहा  ।  फिर भी  od  नगर  से  अग रतलला तक तक  लाइन  के  विस्तार-कार्य का  व्यय

 तथा  ae  क्षमता  जानने  के  लिए  शीघ्र  ही  सके  क्षण  किया  जायेगा  ॥  -

 हैवी  इंजीनिर्यारग  कारपोरेशन  की  उत्पादन  बर  में  कमी

 6459.  भी  देवकी  नन्दन  पाटोदिया

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  PT  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हैवी  इंजीनियरिंग  में  -  उत्पादन  दर  गत  वर्ष  की

 तुलना  में  बहुत  कम  रहा  है

 यदि  तो  भारी  मशीनी  औजारों  के  उत्पादन  की  नवीनतम  स्थिति  कया  है  और

 यह  गत  ्  के  उत्पादन  आंकड़ों  की  तुलना  में  कैसी है

 क्या  भारी  दर्शनी  औजारों  के  उत्पादन में  कमी  होने  के  कारणों की  जाँच की  गई

 है  ;  और

 (=)  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  कृष्ण  चन्द्र

 से  वह  1967-68  और  1968-69  का  उत्पादन  इस  प्रकार है
 :--

 1967-68  1968-69

 भारी  मशीनें  बनाने  का  कारखाना  14611  टन  23850  टन

 फाउण्ड्री  कारखाना  9003  टन  16687  टन

 भारी  मशीनी  औजारों  का  कारखाना  15  मशीनें  8  मशीनें

 aq  1967-68  में  भारी  मशीनी  औजारों  के  कारखाने  में  निर्मित  मशीनें  मुख्यतः  आयोजित

 घन-पात  संघटक  जोड़  कर  तैयार  की  गई  थीं  जबकि  ay  1968-69  में  कारखाने  में  संघटकों  के

 निर्माण  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  ।  1969  में  कारखाने  में  लगभग  61  टन  संघटकों  का

 निर्माण किया  गया  |

 राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  मिलने  वाले  भोजन  का  स्तर

 6460.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदियी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजधानी  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  में  कुछ  स्थान  खाली  रहते हैं

 यदि  तो  अब  तक  प्रत्येक  ट्रिप  में
 कित  कें-याबिसों &  आजा  ary

 क्या
 यह  भो

 सच  है  कि  गाड़ी  में
 उपलब्ध  किया  HITT ara  बाला  खाना  अच्छा  नहीं

 ;
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 यदि  तो  मोजन  के  स्तर  में  सुधार  के  लिये  कया  कायंवाही
 की

 गयी  है  ?

 रेलवे-मंत्री  राम  सुभग  fag)  :

 अभी  इस  गाड़ी  में  उपलब्ध  पूरे  स्थान  का  उपयोग  नहीं हो  रहा  है  लेकिन  लगभग

 75  प्रतिशत  स्थान  का  उपयोग  होने  लगा  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  सुचना दी  गयी  है  में
 रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी  ०  772/69]

 यह  सही  नहीं  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 6461.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  श्री प०  ला०  बारुपाल :

 श्री ऑकारलाल बैरवा  :

 क्या  taa  मंत्री  11  1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2550  के  उत्तर के  बारे

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  स्टेशनों  पर  निर्धारित  मानदण्डों की  उचित  कार्यान्वित  की  पड़ताल के  लिये

 सरकार ने  क्या  मार्गोपाय  किये हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  वर्षों  की  तुलना  में  ०  1968-69  में  इस  प्रकार के  अनुदान

 की  धन-राशि  कम  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (a)  क्या  अधिकांश  कक्षाओं  के  हरिजन  तथा  आदिवासी  विद्याथियों  से  फीस  ली  जाती

 है  क्योंकि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुदान  की  राशि  कम  किये  जाने  के  कारण  उस

 खरच  का  बोझ  वहन  नहीं  कर  सकती  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग
 :

 से  :
 आवश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रहीं  हैं  और  उसे
 सभा  पटल  पर

 रख

 दिया  जाएगा  ॥

 उत्तर  रेलवे
 ओक

 ग्रोव  भारी  पानी  में  प्रश्न-पत्रों का  पहले  पता लग  जाना

 6462.  श्री  म०  ato  सोंधी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  ओक  ग्रोव  भारी  पानी  में  प्रश्न-पत्रों

 का  पहले  ही  पता  चल  गया  था  ;

 क्या  कोई  जांच  की  गई  थी  ate  अपराधी  को  पकड़ा  गया  था  ;  और

 (4)  यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण

 रेलवे-मंत्री  राम
 सुलग

 :

 जी  हाँ
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 en

 और  उत्तर  प्रदेश  पुलिस का  अपराध  आसूचना  विभाग  इस  मामले  की  जांच

 कर
 रहा

 है

 हिदुस्तान केस  लिमिटेड

 6463.  sit  काशी  नाथ  पाण्डेय  :

 कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि

 save  लिमिटेड  ने  1968  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  का  निर्माण

 किंया  और  चौथी  योजना  अवधि  में  कितनी  मात्रा  में  निर्माण  होने  का  अनुमान  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फल रहीन  अली
 :

 वर्ष  1968  में  उत्पादन  के  आंकड़े  निम्न प्रकार  हैं

 q परिवार

 मीटरों  रु०

 3748.  50  632.  65

 को
 एम्सियल  केबल  803.  25  207.  81

 प्लास्टिक  के  तार  और  केबल  3345.  26  35,  23

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उत्पादन  का  प्रस्तावित  कार्यक्रम  है

 वस्तु  चौथी  योजना

 ड्राई कोर  83  लाख  ato  के०  एम०

 को  एम्सियल  20,000  dYo  के०  एम०

 प्लास्टिक  के  तार  और  केबल  3  से  5  लाख  alo  Fo  एम०

 तांबा  चढ़े  इस्पात  के  तार  6500  टन

 गुन्टाकल  से  मेरा  तक  बड़ी  लाइन

 6464,  श्री  ईश्वर  हड्डी  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ats  ने  गुन्टाकल  से  मेरा  तक  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित

 करने  और  मचेरला  से  नागार्जुन  सागर  और  आगे  सिकन्दरा बाद  तक  मिलाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  इन  लाइनों  पर  से  क्षण  आरम्भ  हो  गया  है  ;

 यदि  तो
 सबे  क्षण  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ;  और

 क्या  इन  लाइनों  पर  काय  चौथी  योजना  के  दौरान  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 राम  सुभग

 से  गुन्टूर-माचाला  खण्ड  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में
 .  बदलने  और

 निकले  से  खण्ड  सिकन्दरा बाद
 तक

 नयी  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिए

 इंजीनियरंग  और  यातायात  सके  क्षण  का  काम  चल  रद्दा  है
 और  इस  श  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 ll  81
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 जाने  की  आशा  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  तभी  किया  जा  सकता है  जब  सकें  क्षण  का  काम

 पूरा  हो  जाये  और  उसके  परिणाम  का  पता  लग  जाये  ।

 आन्त्र  प्रदेश  में  ट्र  बटर  बनाने  का  कारखाना

 6465.  श्री  ईश्वर  हड्डी

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये  मंत्री  रहे  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  wrest  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  18  से  25  अश्व  शक्ति  का  और  52
 से

 65

 अश्व  शक्ति  का  ट्रेक्टर  बनाने  का  एक  कारखाना  गर-सरकारी  क्षेत्र  में
 लगाने

 का
 प्रस्ताव

 भेजा है

 यदि  तो  उस  का  मुख्य  व्यौरा  क्या  है

 इस  प्रस्ताव  के  अनुसार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी  ;  और

 उस  पर  क्या  निराइये  किया  गया  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )

 से  मे०  आधार  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कम्पनी  से  सोवियत  रूस  ०  प्रोमाश  एक्स

 qe  के  सहयोग  से  8  अश्व-शक्ति  से  20  अश्व-शक्ति  के  कृषि  cats  निर्माण  के  एक

 प्रस्ताव  1968  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  चूंकि यह  योजना  पूरा  1968  में  उनसे

 कुछ  और  जानकारी  मांगी  गई  थी  जो  रखी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।  अतः  इस  प्रस्ताव को  छोड़

 दिया  गया  सभा  जा  रहा  है  ;

 इसके  अतिरिक्त  आन्ध्र  प्रदेश  में  कृषि  ट्रैक्टरों  के  निर्माण के  लिए  कारखाने  लगाने के

 लिए  तीन  अन्य  गैर-सरकारी  पार्टियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इन  सभी

 प्रस्तावों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  सिफारिश  की  है  ।  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  निम्न

 प्रकार  टं

 क्रॉस  पार्टी  का  नाम  प्रस्तावित  ट्रैक्टर  का  नाम  प्रस्तावित  पूंजीगत  वस्तुओं  विदेशी  सहयोग
 स्थापन

 स्थल थि
 के  आयात  क

 का  नाम

 अपेक्षित

 )  मुद्रा
 ——————

 |  2  3
 4

 5  6  7

 wo  प्रेम  wit  हैदराबाद  य०  650.  651  10,  000  ब्र ताया  ao  इण्डस्ट्रियल
 इंजीनिर्यारग  45/65  अश्व  गया

 है  एक्सपोर्ट  आफ

 शक्ति

 मई  दिल्‍ली  |
 रूमानिया  |
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 eee  eee
 1  2  3  4  ws

 pee
 2  क ०

 इण्डियन एग्रो  हैदराबाद  aro  1  000  पूर्वी  जमनी के  मं०
 बम्बई  |

 औजार  वाहक  ट्र  स्टोव

 20  अश्व  शक्ति  शनिदेव  ।

 3.

 SToam
 हैदाराबाद  15-76,  अश्व  10,000  1.40

 करोड़  रु०  पश्चिमी  जमेंनी
 शक्ति  के  मे  ०  लिण्डे

 गुल  ।

 थे  प्रस्ताव  अभी  विचाराधीन हैं  ।

 मलबे  में  आशुलिपिकों  wt  चयन

 6466.  श्री  steer  गोयल  sit  नारायरा सथ स्वरूप  शर्मा

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  कुमारी  कमला  कुमारी

 भी  राम  स्वरूप  विद्यार्थी

 क्या  रलब  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्राशुलिपिकों की  भर्ती  के
 सम्बन्ध

 में
 रेलवे

 बोर्ड  के
 भ्रादेशों का

 का
 आदर  करने  में  रेलवे  सेवा  इलाहाबाद  के  असफल  रहने  के  परिणाम-स्वरूप  वर्ष  1966-

 67
 से  पहले  चयन  किये  गये  आशुलिपिक ों  की  कठिनाइयों को  कम

 करने
 के

 बिचार
 से  दिये  गये

 एक  अतिरिक्त  2
 अवसर  का  लाभ  केवल  उन्हें  हुआ  है  जो  अधिक  कुशल  नहीं  है  और  योग्य  उम्मीदवारों

 के
 सम्बन्ध  में  उपयुक्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनके  मामले  पर  भी  विचार  करेगी  ;
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ats  के  अनुदेशों  का
 पालन  न  वाले

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग
 :

 (=)  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिस  अवधि  में  परीक्षा हुई  थी  उसमें

 वार  पूर्णकालीन  नौकरी  कर  रहे  थे  तथा  उन्हें  नए  उम्मीदवारों  की  भांति  परीक्षा  के  लिए  उचित

 वातावरण  नहीं  मिल  इसलिए  अतिरिक्त  अवसर  दिया  गया  |

 उन्हें  किस  प्रकार  कुछ  छट  दी  जाये  यह  प्रश्न  विचाराधीन  है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  रेलवे  के  आशुलिपिक

 6467.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  श्री  नारायण  स्वरुप  शर्मा

 श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  रो  कमला  कुमारी

 थी  ओम  प्रकाश  त्यागी

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
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 उत्तर  रेलवे  में
 डिवी  जन-वार  प्रत्येक  वेतन-क्रम  में  कितने  आशुलिपिक  हैं  ;

 डिवीजन-वार  130-300  रुपये  वेतन-क्रम  प्राप्त  करने  वाले  कितने  आशुलिपिक  हैं

 जिन्हें  210-425  रुपये  के  बेसन-क्रम  में  चयन प्र  क्रिया  से  छूट  मिली  हुई  है  |

 क्या  सरकार  का  विचार  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिये  नियुक्तियों  को
 अन्तिम

 रूप

 दिये  जाने  तक  ऐसे  आशुलिपिक ों  को  210-425  रुपये  के  वेतन-क्रम  में  अस्थायी  अवसर  प्रदान

 करने का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग  fag)
 :

 से  सुचना  इकट्ठी  की  रही  हैं  कौर
 सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 माहनार  रोड  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय

 6468.  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर रेलवे  पर  माहनार  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  प्रतीक्षालय  बनाने के  लिये

 जनता  की  कई  वर्षों  से  मांग  चली  आ  रही

 क्या  इस  स्टेशन  पर  बड़ी  संख्या  में  जिनमें  उच्च  श्रेणी  के  यात्री  भी

 के  होने  के  area  प्रतीक्षालय  होना  युक्ति  संगत

 यदि  तो  क्या  उक्त  काय  1969-70  से  हाथ  में  लिया जा  रहा  यदि

 तो  उसके  लिये  क्या  प्रावधान  किया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग
 :

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं
 ।

 इस  स्टेशन  पर  ऊँचे  दर्जे
 यात्री

 यातायात  इतना  अधिक  नहीं है  कि

 उसके  लिए  एक  प्रतीक्षालय  बनाने  का  औचित्य  हो  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 भगवानपुर स्टेशन  के  निकट  रेलवे  फाटक  तक  सम्यक सड़क

 6469,  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पूर्वोत्तर रेलवे  फर  भगवानपुर  रेलवे  के  निकट  रेलवे  फाटक  तक  की  सड़क  कच्ची

 ही  है  हालांकि  इसे  पक्का  बनाने  की  बड़ी  माँग

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  1969-70  में
 कार्य  को  हाथ  में  लिया  और

 (=)  तो  उसके  लिये  क्या  प्रावधान  किया  गया  कौर  यदि  नहीं  तो  उसके

 क्या  कारा हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम
 सुभग

 :
 हाँ  ।

 है जब  भी  आवश्यक  erat
 ह  सड़क  को  मरम्मत  कर  दी  जाती है

 कौर
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 इस  प्रकार सड़क  को  अच्छी  हालत  रखा  जाता  जिससे  प्रयोग-कर्ताओं  को  कोई  असुविधा

 नहों

 और  (@)  सड़क  को  पक्का  बनाने  के  प्रस्ताव को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया
 काय

 1969-70  में  प्रारम्भ  कर  दिया  जाएगा  ate  उसके  लिए  धन  की  व्यवस्था  पहले  से  ही

 स्टेशनों बर  माल  चढ़ाने व  रखने  के  ढके

 6470,  श्री स०  मो०  बनों  :  क्या  मलबे  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  के  उन  माल  पारगमन  गोदामों  और  लोको  शेडों  की  संख्या

 कितनी  जहाँ  (1)  गैर-सरकारी  अधिकरणों  ठेकेदारों  (2)  श्रमिकों  की  सहकारी  समितियों

 द्वारा  पासंग  शीघ्र  पारगमन  माल  और  कोयले को  चढ़ाने  तथा  उतारने का  काम  किया

 जाता

 सहकारी  आन्दोलन को  गति  देने  और  श्रमिकों की  सहकारी  समितियों को  रेलवे  में

 उचित  तथा  व्यावहारिक  दरों  पर  माल  चढ़ाने  तथा  उतारने के  ठेके  देने  के  लिये  उनको  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 (1) पूर्वी रेलवे  के  कलकत्ता  क्षेत्र  और  दक्षिणी-पूर्वी  और  (2)

 हावड़ा  अरोरा  और  खड़गपुर  डिवीजनों  में  माल  उतारने  तथा  चढ़ाने  के  कितने  ठेके

 सहकारी  समितियों के  पास  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग  fag)  (1)  रेलों पर  904  स्थानों  पर  प्राइवेट

 एजेंसियाँ  /  ठेकेदार  माल  चढ़ाने-उतारने  का  काम  कर  रहे  हैं  ।

 (2)  रेलों  पर  95  स्थानों  पर  श्रमिक  सहकारी  समितियाँ  माल  चढ़ाने-उतारने  का  काम

 कर  रही  हैं  ।

 पेशगी  और  जमानत  की  रकम  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  श्रमिक  सहकारी  समितियों

 को  रियायत दी  जाती  है  ।  हाल  में  ही  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  ऐसी  सहकारी

 समितियों  को  माल  और  पासंग  तथा  कोयला  चढ़ाने-उतारने  के  लिए  बिना  टेंडर  माँगे  1,20,000

 रु०  की  सीमित  रकम  तक  का  काम  सौंपा  जाये  और  माल  चढ़ाने-उतारने  की  दर  अधिकारियों  की

 समिति  द्वारा  निश्चित  की  जिन  स्टेशनों  पर  फिलहाल  माल  चढ़ाने-उतारने का  काम

 ठेकेदारों  द्वारा  किया  जांता  वहाँ  यथासम्भव  श्रमिक  सहकारी  समितियाँ  बनाने  के  लिए  रेलों

 द्वारा  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (1)
 एक  ।

 (2)  सात

 रेलवे  में  वरिष्ठ  बेसन-मान  वाले  अधिकारियों  के  लिये  आशुलिपिक

 6471.  att  विद्याधर  बाजपेयी  :  क्या  tad  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  होड  के  पत्र  दिनांक  19  1965  में  विशेष  आदेश

 दिये  जाने
 के

 बाद  भी  कुछ  रेलों  ने  वरिष्ठ  वेतन-मान  अधिकारियों  को  या  तो  210-425

 रुपये  के  वेतन-मान  वाले  आशुलिपिक  नहीं  दिये  हैं  या
 130-300

 रुपये  वाले  आशुलिपिक  दिये
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 कया  दोषी  अधिकार  रियों  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  बिचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध में  रेलवे  कें  राज्य-मन्त्री  द्वारा  सभा  में  दिये  गये  आश्वासनों  को  पूरा

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जी  रही  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम
 :

 से  सूचना  इकट्ठी  की
 जा

 रही  है  और

 समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कारों  के  शीशों  की  freq  में  गिरावट

 6472,  श्री  अर्जुन  fag  भदौरिया  :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार
 तथा

 धाय-कायर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कारों  के  दरवाजों  और
 शीशे

 की
 किस्मों

 में
 घटियापन

 आने

 की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 आद्योगिक
 आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 से  :
 सरकार

 को
 कारों  की  किस्म  में  कुछ  खराबियों  के  विषय  में  कुछ  शिकायतें

 मिली  हैं  जिसमें  दरवाजों  की  खराब  फिटिंग  और  कांच  लगाया  जाना  भी  शामिल  है  ।  इन  शिकायतों

 के  मिलने  पर  सरकार  ने  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  कार  की  किस्म  में  गिरावट

 के  कारणों  की  जाँच  करेगी  तथा  इसमें  सुधार  करने के  उपायों के  बारे  में  सुभाव  देगी ।  समिति

 की  सिफारिशें  निर्माताग्रों  को  बता  दी  गई  हैं  और  इन  सिफारिशों  में  से  अधिक  महत्वपूर्ण

 रिशों  का  पालन  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कानूनी  निदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  विशेष

 रूप  से  fas  स्क्रीन  के  विषय  में  कुछ  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  देशी  कारों  में  लगी  वार्ड  स्क्रीनों  में

 लहरिपापन  और  चक्रीकरण  जैसी  कुछ  खराबियाँ  पाई  जाती  हैं  क्योंकि  वे  प्लेट  कांच  की  बजाय

 देशी  चादर  की  कांच  के  बने  होते  हैं  ।  तदनुसार  वार्ड  स्क्रीन  कांच  के  निर्माताओं  को  वार्ड  स्क्रीनों
 बनाने के  लिए  प्लेट  कांच  का  alae  करने  हेतु  आर्थिक  सहायता  दी  गई  ।  awa  जाता  है  कि

 देश  के  यात्री  कारों  के  तीन  निर्माताओं  में  से  एक  निर्माता  अपनी  कारों  में  प्लेट  कांच  से  बनी  fare

 स्क्रीनों का  पहले  सें  ही  उपयोग कर  रहा है  ।  शेष  दो  निर्माता  अब  भी  शीट  की  बनी  वार्ड
 स्क्रीनों  अपनी  कारों  में  लगा  रहे  हैं  ।  प्लेट  कांच  से  बनी  वार्ड  स्क्रीनों  का  प्रयोग  न  करने  का  कारण

 इन  निर्माताओं  के  अनुसार  यह  है  कि  वे  सीट  कांच  की  बनी  वार्ड  स्क्रीनों  की  अपेक्षा  अधिक  मंहगी

 होती  है  |  फिर  भी  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  देशी  शीट  कांच  की  किस्म  में  पर्याप्त  सुधार  हो  गया

 है  तथा  उनके  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  विंड-स्क्रीनों  बढ़िया  किस्म  के  कांच  की  चादरों  की  बनी

 होती हैं  ।

 ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  के  कार्य  संचालन  के  बारे  में  जांच

 6474.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक गई  आन्तरिक  व्यापार  तथा कार्य  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करोगे  कि  :

 86



 लिखित  उत्तर

 क्या  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिये  स्थापित

 किये  गये  जांच  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  आयोग  ने  काम  में  विलम्ब  के  कारण  बताये  और

 क्या  सरकार  इस  बात  की  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कायंवाही  करेगी  कि  आयोग

 बिना  किसी  विलम्ब  के  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दे  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 नहीं  ।

 तथा  :
 जांच  करने  वाले  अधिकारी  की  प्रगति  सन्तोषजनक  ढंग  से  चल  रही

 है
 ।

 सरकार  को  आशा  है
 कि

 रिपोर्ट  बिना  अनुचित  विलम्ब के  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी ।

 बीकानेर  डिवीजन  में  असिस्टेंट  पत्नी  इन्सपेक्टर

 6475,  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  जोधपुर  डिवीजन
 की  तुलना में  बीकानेर  डिवीजन

 का  क्षेत्र बड़ा  इसके  संस्थान  बड़े हैं  और  इसके  कर्मचारी  अधिक हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जोधपुर  डिवीजन  की  तुलना  में  बीकानेर  डिवीजन  में

 भ्रसिस्टेंट  पसंद  इंस्पेक्टरों  की  संख्या  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  कमी  को  पूरा  करने
 के

 लिये  क्यां

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  fag)  :

 जी

 किसी  विशेष  मंडल  में  सहायक  कार्मिक  निरीक्षकों  की  संख्या  कितनी

 होनी  यह  उस  मंडल  के  कार्य-भार  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती  है  ।  बीकानेर  मंडल

 में  निरीक्षकों  की  संख्या  पर्याप्त  सभी  जाती  है  |

 रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  आयातित  प्लेट  प्यालों  आदि  का  उपयोग

 6476.  श्री  सिह
 :  क्या  चहल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गण्यमान्य  व्यक्तियों के  -  उपयोग  के  लिये  आयात  किये  गये  प्लेट

 ख़यालों  आदि  का  उपयोग  रेलवे  अधिकारियों  क़ो  करने  की

 यदि  तो  उनसे  कितना  शुल्क  लिया  जाता  और

 क्यो  गण्यमान्य  caf  के  भत्तिशिव्ति  असय  किन्हीं : व्यक्तियों व्यक्तियों  को  इन  प्लेट  प्यालों

 भारी  का  उपयोग  करने  की
 अनुमति

 रेलवे  मन्त्री
 राम  सुभग

 :
 जी  नहीं

 परि
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 सवाल  नहीं  उठता  |

 जी  नहीं  ।

 चुनाव  याचिकाओं  के  निपटाने  के  लिए  समय-सीमा

 6477.  श्री  बाल्मीकी  चौधरी  :  क्या  विधि  तथा  समाज  किनारा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चुनाव  याचिकाओं  के  मामलों  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  उनके  निपटाने के
 लिये

 कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  जिसके  फलस्वरूप  कभी-कभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  द्वारा  विधान

 मण्डलों
 की

 सदस्यता  की  यूरी  अवधि  लाभ  उठा  लिये  जाने के  पश्चात्‌  उनके  चुनाव  अवध

 घोषित किये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  के  निपटारे  के  लिये  उचित  समय-समय-सीमा

 रित  करने  के  लिये  कानून  में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  किनारा  विभाग  में  उपमान  स०  यूनुस

 निर्वाचन  अर्जियों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  कानूनी  समय-सीमा  नहीं  है  ।  किन्तु  लोक

 प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  86  (7)  में  यह  उपबन्ध  किया  गया
 है  कि

 निर्वाचन

 अजियों  का  विचारण  यथासंभव  शीघ्रता  के  साथ  जाएगा  और  यह  प्रयत्न  किया  जाएगा  कि

 उस  तारीख  जिसको  निर्वाचन  अर्जी  उच्च  न्यायालय  में  विचारण  के  लिए  उपस्थापित  की  गई

 छह  मास  के  भीतर  विचारण  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 नहीं  ।

 निर्वाचन  जियों  को  निपटाने  के  लिए  कानूनी  समय-सीमा  नियत  करना  और  इस

 प्रकार  उच्च  न्यायालयों  के  विवेक  पर  अनावश्यक  रूप  से  बन्धन  लगाना  न  तो  वाँछनीय  हैं  और  न

 उचित  ही  है  ।  अर्जियाँ  निपटाने  में  बिलम्ब  होने  के  अनेक  कारण  हो  सकते  जैसे  अन्तवंलित

 विवाद्यकों  की  जटिल  बड़े-बड़े  अभिलेख  और  अनगिनत  साक्षियों  की  परीक्षा  ।

 अतः  न्यायालयों  को  अर्जियों  का  विचारण  उचित  रूप  से  करने  की  दृष्टि  से  इन  सब  बातों

 की  जांच  बड़ी  सावधानी  से  और  पूरी  तरह  से  करनी  पड़ती  है  ।  वर्तमान  विधि  के  विधि  के

 प्रश्न  हों  चाहे  तथ्य  के  दोनों  पर  उच्चतम  -  न्यायालय  में  अपीलें  अधिकार  के  रूप  में  की  जा

 सकती  हैं  जिसके  कारण  निर्वाचन  अर्जियों  का  अन्तिम  निपटारा  करने  में  कुछ  युक्तियुक्त  विलम्ब  हो
 जाता  है  ।  निर्वाचन  अर्जियों  का  विचारण  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  किए  जाने  की  विंमान  व्यवस्था

 बड़ी  अच्छी  तरह  चल  रही  है  और  अनुभव  यह  बताता  है  कि  निर्वाचन  अर्जियाँ  पहले  की  अपेक्षा
 अधिक  शीघ्रता  के  साथ  निपटाई  जा  रही हैं

 ।  इन  कारणों  सरकार  अर्जियों  को  निपटाने  के
 सम्बन्ध  में  किसी  कानूनी  समय-सीमा के  पक्ष  नहीं  है  ।

 राज्यों
 सें  सरकारी क्षत्र  के  उद्दोग

 0478.  sit  काशी  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  औद्योगिक

 कायें  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 तरिक  व्यापार तथा
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 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित  करने  का

 विचार  और

 उपर्युक्त  भ्र वधि  में  मध्य  विहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  उद्योग

 पित  करने  का  विचार  है  ?

 अहमद
 )

 औद्योगिक
 आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फजरुद्दीन  अली

 और  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  तथा  उसमें  सम्मिलित  किए  जाने  वाले  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 उद्योगों  के  बारे  में  श्रमी  अन्तिम  निर्णय  किया  जाना  शेष  है  योजना  की  अवघि  में  मध्य

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  किन-किन  उद्योगों  के  स्थापित  किए  जाने  की

 संभावना
 है  ।  यह  बता  सकना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  बंगलौर  में  घड़ियों  का  उत्पादन

 0479.  श्री  काशी  नाथ  पाण्ड्य  :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 wa
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1968  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  बंगलौर  ने  कितनी  घड़िया  dar

 वर्ष  1969  का  लक्ष्य  क्या  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 कलेण्डर  वह  घड़ियाँ  |

 लक्ष्य  कलेक्टर  वर्ष  के  अनुसार  तैयार  न  किए  जाकर
 वित्तीय

 के  आधार  पर

 निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  1968-69  तथा  1969-70  में  उत्पादन  के  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  हैं

 1968-69  3,00,000  घड़ियाँ

 1969-70  3,60,000  घड़ियां

 उत्तर  प्रदेश  और  आंध्र  प्रदेश  में
 नई  रेलवे  लाइनें

 6480.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1968-69  में  उत्तर  प्रदेश  और  आंध्र  प्रदेश  में  कितनी  नई  रेलवे  लाइनें

 बिछाई  गई

 |  रा  किन-किन
 चालू  वित्तीय  at  में  उत्तर  प्रदेश

 और  आँध्र  प्रदेश  की  सरकारों  ६

 रेलवे  लाइनों  को  बिछाने  की  सिफारिश  की  गई  कौर

 उन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  रास  सुभग

 रेलवे  का
 विकास  राज्य

 या  क्षेत्र  के  आधार
 पर  बल्कि

 राष्ट्रीय
 हित  में  प्रभ
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 विकास  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  फिर  ae  ॒  उल्लेखनीय  है  कि  आंध्र  प्रदेश

 में  पड़ने  वाली  बेला  डिल्‍्ला-कोटटूवलासा  लाइन  और  आंध्र  प्रदेश  में  रेरिगूंटा  और  तिरुपति  के  बीच

 एक  अलग  बड़ी  लाइन  1968-69 में  यातायात  के  लिए  खोली  गयी  थी  ।  प्राप्त  उत्तर  प्रदेश  में

 पड़ने  वाली  ओबरा  से  सिंगरौली  तक  बड़ी  लाइन  को  1968-69  में  पूरा  किया  गया  ।

 और  (77)  वर्ष  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  ने  नयी  लाइनों

 के  निर्माण  के  लिए  कोई  विशेष  सिफारिश  नहीं  की  ।  फिर  जैसा  कि  आँध्र  प्रदेश  सरकार  ने

 सुभाव  दिया  सिकन्दरा बाद  झ्र  नडिकुडे  के  बीच  एक  नयी  बड़ी  लाइन  बनाने  ओर  भद्राचलम

 रोड-कौर  रेल  सम्पर्क  के  लिए  पहले  किये  गये  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  को  अद्यतन  करने  के  साथ-साथ

 गुंटूर-माहेला  मीटर  लाइन  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  इंजीनियरिंग  कौर  यातायात

 सर्वेक्षण  करने  के  mee  दिये  गये  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  आगे  काम  हो  रहा  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में

 रामपुर  और  हल्द्वानी  के  बीच  एक  नयी  रेल  लाइने  बनाने  के  लिए  भी  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं
 ।

 कियूल  पूर्वी  रेलवे  के  निकट  30  अप  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस

 रलगाड़ी का  पटरी  से  उतरना

 6481.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  रेलवे के  दानापुर  डिवीजन में  कियूल  रेलवे  स्टेशन के  निकट

 रेलवे  फाटक  पर  13  1969  को  39  अप  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के  तीसरी  श्र  णी

 की  दो  बोगियां  पटरी  से  उत्तर  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  दुर्घटना  के  कारण  रेलवे  सम्पत्ति  की  कुल  कितनी  हानि  हुई
 ?

 रेलवे  मन्त्री  रास  सुभग  fag)  :

 माननीय  सदस्य  आशय  23-3-1969  को  हुई  उस  दुर्घटना  से  है  जिसमें

 किऊल  स्टेशन  में  प्रवेश  करते  समय  13  अप  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  का  इंजन  कौर  दो  बोगियां पटरी

 से  उतर  गयी ं।

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जांच  समिति  के  निष्कर्ष  के  आधार  पर  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  की  रोक  थाम

 के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  और  दुर्घटना  के  लिए  जिम्मेवार  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कार्रवाई

 की  जायेगी ।

 रेल  सम्पत्ति  की  क्षति  की  लागत  लगभग  800  रुपये  होने  का  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  गोलीकांड .

 6482.  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  क्या  रेलवे  स्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  में  रेलवे  सुरक्षा  इल  ने  कितनी  बार  गोली

 इसके  फलस्वरूप  कितने  व्यक्ति  मारे
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 गोली  लगने  से
 मरे  लोगों

 के
 परिवारों

 को  यदि
 कोई  मुआवजा  दिया

 गया तो

 .  और

 गोली  चलने  के  कितने  मामलों की  जांच  कराई गई  और  कितने  मामलों  में  गोली

 चलाना  अनुचित पाया  गया  ?

 रेलवे  wet  राम  सुलग
 :

 1968  के-दौरान  रेलवे  सुरक्षा  दल  ने  86  बार  गोली  चलाई  ।

 35

 कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  ।  अपराधियों  के  साथ  मूठ-भेड़  गर  सरकारी  जन-धन

 की  रक्षा  के  लिए  गोली  चलाई  गई  थी  ।

 9
 मामलों  की  अदालती  जांच  कराई  गई  तथा  सब  मामलों में  गोली  चलाना  उचित

 कत  गया
 ।

 फिर
 भी

 अन्य  चार  मामलों  में  स्थानीय  पुलिस  ने  प्रारम्मिक
 जांच  के  उपरान्त  रेलवे

 सुरक्षा  दल  के  विरुद्ध  saa  अपराध  दायर  किए  जिनकी  पुलिस  जाँच  कर  रही  है
 ।

 Pilgrims  Tax  From  Railway  Passengers

 6483.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  pilgrims  tax  is  charged  on  certain  Railway  Stations  on

 3 the
 Indian

 Railways

 (b)  if  so,  the  number  of  such  stations  ;

 (c)  whether  such  tax.  has  been  levied  in  consultation  with  State  Governments  con-
 cerned  ;  and:

 (d)  the  income  from  such  tax  during  1968-69  to  Government  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  and  (b)  Yes.  This  tax is  levied  on  Railway  passengers  travelling  to/from  139
 railway  stations  at  present.

 (c)  Yes.

 (d)  The  figures  are  not  available  since  the  accounts  for  1968-69  have  not  yet  been
 closed.

 पूर्वी  राजस्थान  में  रल  परियोजनाएं

 6484.  श्री  बुरा  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  शीघ्र
 आर्थिक  विकास  के

 लिए  नई  रेलवे  लाइनें  बिछाना  आवश्यक

 यदि  तो  पूर्वी  राजस्थान  के  विकास  की  गति  को  तेज  विशेषकर  झालावाड़

 को  एक  बड़ी  लाइन  से  मिलाने  के  सरकार  का  कौन-सी  नई
 परियोजनाएं

 करने  का  विचार  और

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 9
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 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग  :

 से  पिछड़े  क्षेत्रों का  विकास
 करने

 के
 लिये

 नई  लाइनों  का  निर्माण नहीं  किया

 जा  सकता
 ।

 आजकल  नई  लाइनों  के  निर्माण  में  बहुत  लागत  आती  है  और  जब  तक  रेलवे  के  पूंजी

 विनियोजन  से  पर्याप्त  आय सुनिश्चित न  हो  इन  लाइनों के  स्थायी  प्रभारों  का  रेलवे की

 पहिले  से  ही  कठिन  वित्तीय  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  शर  अन्ततोगत्वा यह  सामान्य  राज

 कोष  पर  एक  मारी  भार  होगा  इस  समय  केवल  उन  नई  लाइनों  के  निर्माण पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  जिनसे  अयस्कों  और  खनिजों तथा  अन्य  माल  के  काफी  मात्रा  में  यातायात  की

 गंजाइश  हो  सके  ।  इस  आधार  पर  पूर्वी  राजस्थान  में  झालावाड़  में  एक  बड़ी  रेलवे  लाइन  की

 व्यवस्था  अथवा  इस  क्षेत्र  में  किसी  अन्य  नई  रेलवे  लाइन के  निर्माण  aa  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  विचार  के  लिये  प्राथमिकता  नहीं  दी  जा  सकती  और  इसके  लिये  उचित  समय  की प्रतीक्षा

 करनी  पड़ेगी  ।

 Translation  of  State  Laws  iato  Hindi

 6485  Shri  Nageshwar  Dwivedi

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  570  on  the  18th  March,  1969  and  state

 (a)  when  the  work  of  translation  of  State  laws  into  Hindi  would  start  ;  and

 (b)  the  names  of  Jaws  which  are  to  be  translated  in  the  first  phase  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of

 Social  Welfare  (Shri  M.  Yunus  Saleem)

 (a)  The  work  of  translation  of  State  laws  which  are  in  languages  other  than  Hindi

 of  Central  Laws
 into  Hindi  is  proposed  to  be  taken  up  after  the  completion  of  the  preparation  of  Hindi  texts

 (b)  Does  not  arise

 डिवीजनल  सुपरिटेंडंट  नई  दिल्‍ली  के  रेलवे

 एक्सचेन्ज  में  हैड  गीयर  टेलीफोन

 6486.
 श्री  यशपाल fag  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  हैड  गीयर  टेलीफोन  जो  सरकार  द्वारा  मानकीत

 किये  गये  डिवाजनल  नई  दिल्‍ली  के  रेलवे  एक्सचेंज  को  प्रदान  किये

 गये

 क्या  यह  हैड  गीयर  अच्छे  माल  का  प्रयोग न  किये  जाने  के  कारण  टिकाऊ  नहीं है
 क्योंकि  थोड़ें  ही  समय  में  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  में  बने  अनेक  टेलीफोन  टूट  गये  कौर

 यदि
 तो  हैड गियर  टेलीफोन  की  इस  किस्म  को  मानकीकृत  करने  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्र  राम  सुलग  fag) :

 डिवीजनल  सुपरिनटैंडैंट
 नई

 दिल्‍ली
 के  रेलवे  टेलीफोन  एक्सचेंज  आपरेटरों
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 paki

 मानकीकृत और  निमित  हैड  गियर  गन  प्रदान  किये

 को इंडियन गये हैं। कि

 फोन  ईं

 है  |
 क )

 ये  हैड  गियर  मारी  हैड  गायकों  प्रयोग में  आते

 ब  [.. दें
 और  इनके  टूटने  के  मौके

 तभी
 आते  हैं

 जब  कि
 से  प्रयोग  किया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Theft  of  Railway  Property

 Shri  Ramavtar  Sharma
 अहा  Raghavir  Singh

 Shastri

 द  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state
 क

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Railway  Protecti
 2८15

 110९1  have  a  hand  in

 the  cases
 of  thefts  of  Railway  property  ;  ं  ड

 fannm  yo  he ह ी  if  so.  the  number  of  employees  ॥ 11.  eaco
 ्

 for  this  misdeed  during

 the  185
 year  and  during  the  current  year  till  date ;

 t ec)  whether  Government  propose  to  adopt  any  stron,  r measures  for
 the  verification  of

 the  |
 ian  cter  of  recruits  for  the  said  Force ;  and

 (<
 १  1150,  the  details  thereof  ?

 [he  Minister  for  Railways  (Dr.  R  )

 (  However,  in  some  ca:

 ‘te

 h  ave  Been
 found  involved.

 )
 The  number  of  Railway  P  ce  की  found  involved  in  theft  cases

 on  all  th  always Is  a  al  nce

 1968  143.0

 1969  (upto  February  3

 A  egory-wise  figures  are  n  ,
 However,  they  are  al

 ae
 Cl:

 क  IV
 staff,  except

 ctor. 1  Sub-Insy
 क

 (d)  There  is  a  specific  proc -edure  for  rec  scribed in  the  F.

 Rul  Réailatitens  made  under  the  R.  Act,  1957.  Apa  other  checks

 the  character  and  antecedents  of  candidates  are  also  verified  by  p  olice  before  the exerci. me

 appoint  nents  are  made

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  का  चोरी  में  हाथ

 6489.  श्री
 न०  रा०  देवघर  :  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार का  ध्यान  25  1969  को  टाइम्सਂ
 में  छपे  इस  आशय

 a  rare  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  रेलवे  में  होने  वाली  चोरियों  में  रेलवे  सु
 सुरक्षा

 दल  के

 पों का  मी  हाथ  होता  और

 =  (a)  यदि  तो  चोरी  के  मामलों
 में

 अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  रेलवे  सुरक्ष  दत  के  कीं

 ं

 विरह  परकार क्त नरे ध के कता « ता

 दा  कवि

 कर  eee
 जी  हां  a)! ...  रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग

 :

 रेलवे  सुरक्षा
 दल  के  जिन  कामना  गा  चोरी  के  मामले  में  होना  सिद्ध हो  जाता

 ह  ४:
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 उन  पर  अदालत  में  मुकदमा  चलाया  जाता  है
 ।

 अन्य  जो  साक्ष्य  की  कमी  के

 लत  में  नहीं  भेजे  उन  पर  मारी  दण्ड  के  लिए  विभागीय  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 औद्योगिक  बस्तियों  के  उत्पादन

 6490.  श्री  नरेगा  कुमार  सात्वे  :  क्यो  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार तथा  समवाय

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  औद्योगिक  बस्तियों  के  उत्पादन  में  विविधता  लाने
 का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार के

 विचाराधीन  है  ताकि  इनका  अधिक  उत्पादन  किया  जा  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रुई  का  व्यापार

 6492,  श्री  तरबतर  कुमार  साल्वे  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 बाय-कार्यो  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूई  के  व्यापारियों ने  रूई  के  अग्रिम सौदे  करने की  अनुमति  देने  के  लिए

 कार  से  प्रार्थना की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )

 हाँ

 सरकार  ने  न  at  रुई  व्यापारियों  के  अनुरोध  को  माना  है  और  न  चालू  सीजन में  रुई

 के  अग्रिम सौंदे  करने  की  अनुमति ही  दी  है  ।

 कन्नौज के  निकट  कूडा पुर  में  रेलवे  क्लिक  की  हत्या

 6493.
 श्री  देवकी  नन्दन  पाटौदिया :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  24  1969  को  फर्रखाबाद-कानपुर  यात्री  गाड़ी  के  दूसरे

 दर्जे  के  डिब्बे  में  कन्नौज  के  निकट  कूडापुर  के  रेलवे  कलक  को  मृत  पाथा  गया  था  ;

 क्या
 उन  परिस्थितियों  की  जांच

 की  गई  है  जिनमें  हत्या  की  गई

 क्या  बार  बार  आलोचना  किये  जाने  के  बावजूद  रेल  गाड़ियों  में  झपकी  कम  नहीं

 हुए  और

 उपरोक्त  मामले  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  को  क्या  कार्यवाही  करनी  चाहिये  थी  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग

 जी  हां  ।  रेलवे  स्टेशन  का  त  खुद ला पुर है  ।

 94



 १5  1891  लिखित  उत्तर

 फरुखाबाद की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  एक  मामला दर्ज  कर  लिया  है  और  उसकी

 जांच  पड़ताल हो  रही  है  ।

 और  हां  ।  चलती  गाड़ियों  में  यात्रियों  की  जान  ate  माल  की  हिफाज़त

 सम्बन्धी  ड्यूटी  है  जिसके  लिए  राज्य  सरकार  और  सरकारी  रेलवे  पुलिस  जिम्मेदार  है  ।

 जबकि  रेल  सुरक्षा  दल  का  उत्तरदायित्व  रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  कौर  संरक्षा  करना  है  ।  फिर

 जब  कभी  आवश्यकता पड़ती  रेल  सुरक्षा दल  रेलों  पर  कानून  कौर  व्यवस्था  से  सम्बन्धित

 मामलों  में  राज्य  सरकार  पुलिस  की  सहायता  करता  है  ।  अपराध  सम्बन्धी  मामलों  पर  नियंत्रण

 रखने  के  उद्देश्य से  राज्य  सरकार से  हर  समय  निकट  सम्पर्क  रखा  जाता  है प्रौर जब भी कोई जब  भी  कोई
 गंभी  अपराध  होता  है  तो  उसको  राज्य  सरकार का  ध्यान  तुरन्त

 दिलाया  जाता है  और
 किसी  विशेष  क्षेत्र  या  गाड़ी  में  अपराध  सम्बन्धी  घटनाएं  न  बढ़ने  पाये  इसके  लिए  उपचारी  उपाय

 किये जाते  हैं  ।

 Sale  of  Inferior  Quality  Honey  in  KhadiGramod  yog  Bhawan,  New  Delhi

 6194.  Shri  A.  Dipa

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Tra
 de

 and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Manager  of  Khadi  Gramocdyog  Bhawan,  New  Delhi,
 had  allowed  the  sale  of  inferior  quality  of  honey  in  the  Bhawan  inspite  of  the  ban  imposed  on
 its  sale  by  Government.

 (b)  ३  so,  full  details  in  regard  thereto  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  cash  payment  was  accepted  for  the  retail  sale  of  this

 honey  but  no  Cash  Memos  were  issued  therefor  and  the  sale
 as

 been  entered  in  the  books  of

 the  Bhawan  ;  and

 (d)  ifso,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against  the  Manager  of  the
 Bhawan  responsible  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (ShriF.  A.  Ahmed)  :

 (a)  to  (d)  ६  The  information  is  being  collected  and  it  wiil  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Khadi  and  village  Industries  Com  mission

 6495.  Shri  A.  Dipa:

 Will  the  Minister  of  Industrial
 Development,

 Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  dates  on  which  the  tenure  of  the  present  Chairman,  Member  Secretary  and

 other  Members  of  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  would  be  over ;

 (b)  the  policy  on  the  basis  of  which  persons  are  nominated  to  all  the  said  posts  of  the

 Commission  ;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  Government  now  propose  to  nominate  such  persons  for

 full  time  who  do  not  have  any  concern  with  any  Khadi  institution  so  that  the  work  -relating

 to  Khadi  could  be  done  properly  and  the  funds  being  granted  by  Government  for  this  purpose

 could  be  utilised  properly  ?
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 ee  a

 The  Minister  of  Industrial  De  velopment,  Intern  al  पप  ade  and  Company  Affairs
 (Shri F  न  A.  Ahmed)

 1969. (a)  30th  April,

 (b)  and  (c)  Persons  considered  suitable  by  Government  to  promote  cause  of  Khadi  and

 village  industries  are  appointed  to  the  Commission.  Under  rule  4  (e)  of  Khadi  and  Village
 Industries  Commission  Rules,  1957,  a  person  is

 disqualified
 for  appointment  as  a  Member

 of  the  (1011011551011  if  he  has  any  financial  interest  in  any  business  undertaking  dealing  with
 Khadi  or  any  other  village  industry  specified  or  deemed  to  be  specified in  the  schedule  to  the
 Act.  This  rule  does  not,  however,  proclude  the

 appointment
 of  a  person  who  is  connected

 with  such  an  institution  in  an  honorary  capacity.

 Khadi  Exhibition  in  connection  with  Gandhi  Ji’s  Birth  Centenary

 6496  Shri  A.  Dipa

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Khadi  and  Village  Industries  Commission  or  Government

 Propose  to  hold  an  exhibition  in  connection  with  the  Gandhi  Ji’s  Birth  Centenary  ;

 (9)  हल  80,  full  details  in  regard  thereto  and  the  expenditure  involved  thereon  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Manager  of  the  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New
 Delhi  is  being  entrusted  with  some  responsible  job  relating  to  the  said  exhibition,  while  many
 charges  have  already  been  levelled  against  him  which  are  being  investigated  by  Govern-
 ment  ;  and

 (d)  if  so,  the  justification  for  entrusting  such  job  to  the  Manager  of  the  Bhawan

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)

 (a)  The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  has  decided  to  participate  in  an
 exhibition  proposed  to  be  organised  under  the  auspices  of  the  National  Committee  for  Gandti
 Centenary  Celebration

 (b)  Details  are  being  worked  out  by  the  Khadhi  and  Village  Industries  Commission

 (c)  No  decision  has  so  far  been  taken  by  the  Khadi  and  Village  Industries  Commis-
 sion  about  the  personnel  to  be  associated

 a& \ d)  Does  not  arise

 आउट  लिया  से  मोटर  गाड़ी  बनाने  का  कारखाना

 6498.  श्री  योगेन्द्र  शर्मा
 :

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार

 कायें  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  आस्ट्रेलिया
 की

 फर्म  ने  मोटर  गाड़ी  बनाने  का  एक  पूरा  कारखाना  देने
 की

 पेशकश  दिल्ली
 की  एक

 फर्म  को  की  है  जो  वर्ष  में  12,000 छोटी  कारें  तेयार  कर

 क्या
 दिल्‍ली  की  फर्म  ने  पेशकश  का

 विवरण  अनुमति  के
 लिये  सरकार  को  प्रस्तुत

 किया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निशांत  किया  गया  है
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद
 )  :

 से  :  दिल्‍ली की  जिन  फर्म  ने  जीटा  कार  का  निर्माण  की  योजना  चलाई है

 उसने  यह  बताया  है  कि  उसके  आस्ट्रेलिया  के  सहयोगी  ने  उसे  कहा  12,000  कारें

 बर्ष
 की

 क्षमता
 के

 संयंत्र  को  उपहार  स्वरुप  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  i  चूंकि  फर्म  ने  इस  प्रस्ताव  का

 विस्तृत  विवरण  नहीं  दिया  अतः  इसे  फर्म  से  माँगा  गया  है  ।

 Appoint  ments  in  Instrumentation  Ltd.,  Kota

 6499.  Shri  Naval  Kishore  Sharma

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  posts  in  different  categories  in  the  Instrumentation  Limited,  Kota,
 against  which  appointments  have  been  made  during  the  last  taree  years,  the  pay-scales  on  which
 appointments  have  been  made,  the  names  of  the  States  tuo  which  the  persons  appointed
 belong  and  the  qualifications  of  the  appointees  separately  ;

 (b)  whether  the  residents  of  Rajasthan  have  bcen  delibcrately  neglected  for  appointment
 in  the  said  concern  ;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  residents  of  Rajasthan  possessing  higher  qualifications
 as  compared  to  candidates  from  other  States  have  not  been  appointed  on  these  posts  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :

 (a)  to  (c)
 :  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 House.

 Board  of  Directors  of  the  Instrumentation  Ltd.,  Kota

 6500.  Shri  Naval  Kishore  Sharma

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Members  on  the  Board  of  Directors  of  the  Instrumentation  Limited,
 Kota  ;

 (b)  the  basis  on  which  Members  are  nominated  to  the  said  Board  ;  and

 (c)  whether  any  private  Member  from  Rajasthan  has  also  been  included  in  this  Board
 of  Directors  and  if  not,  whether  Government  propose  to  consider  this  aspect  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :

 (a)  The  Articles  of  Association  of  Instrumentation  Ltd.,  Kota  provides  for  not  more
 than  fifteen  Directors  on  its  Board  of  Directors.  The  Company’s  existing  Board  of  Directors

 comprises  nine  members,  including  the  Chairman.

 (b)  The  official  members  of  the  Board  are  nominated  from  (i)  the  administrative
 Ministry  concerned,  (ii)  the  technical  and/or  the  Consumer  Departments  and  (iii)  the

 Ministry  of  Finance.  In  the  case  of  non-official  members,  besides  a  representative  of  labour

 interest,  others  are  included  on  the  basis  of  their  suitability,  usefulness  and  experience  in

 guiding  the  management  in  its  activities.
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 (c)  The  Board  includes  a  non-official  member  drawn  from  Rajasthan

 Bonus  to  employees  of  Instrumentation  Ltd.,  Kota

 6501  Shri  Naval  Kishore  Sharma

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Inter  a  Trade  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Instrumentation  Limited,  Kota  has  paid  any  bonus  to  its  employees ;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Interaal  Trade  and  Campany
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)

 (a)  and  (b)  Under  the  provisions  of  Bonus  Act  1965  the  Company  is  liable  to

 pay  bonus  to  its  employees  either  from  the  accounting  year  in  which  the  employer  derives

 profit  from  such  establishment  or  from  the  sixth  accounting  year  following  the  accounting

 year  in  which  the  employer  sells  the  goods  produced  or  manufactured  by  him  or  renders

 services,  as  the  case  may  be,  from  such  establishment,  whichever  is  earlier

 no Since  Instrumentation  Ltd  Kota  commenced  production  only  in  September  196

 payment  of  bonus  is  liable  to  be  made  by  the  Company  to  its  employees  at  this  stage.

 मध्य  रलवे  में  कल्याण  पटवन  पर  एक  अन्य  प्लेटफार्म

 6502.  श्री  जसवन्त  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  as  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मध्य  रेलवे  के  कल्याण  बम्बई  पर  उपनगरीय

 यात्रियों  के  लिये  एक  अन्य  प्लेटफार्म  बनाने  की  योजना  तैयार  की  है

 उस  पर  कितनी  लागत  आयेगी  और  उसका  निर्माण  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  तथा

 प्रस्तावित  प्लेटफामं  विंमान  प्लेटफामं  के  किस  ओर  बनाया  जायेगा  ;

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर  एक  होम  अत्यन्त  आवश्यक  और

 वहां  पर  किये  जाने  वाले  किसी  अन्य  संभावित  परिवर्तनों  का  व्यौरा क क्या

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग

 ate  योजना  विचाराधीन  है  भर  इसे  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 जी

 उपयुक्त  भाग  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 लोनावला-पुना  लाइन  पर  लप  लाइन  का  विस्तार

 6503.  श्री  बसन्त :  कया  मलबे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  रेलवे  पर  बम्बई  क्षेत्र  में  पूना  लाइन  के  कितने  स्टेशनों  पर  लपलाइन
 का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 इस  लाइन  पर  कुछ  अतिरिक्त  सवारी  तथा  agar ह  बहि  NE  बग  कि  द  उन  नगरीय  गाड़ियां  चालू  करने  का
 प्रस्ताव  कौर



 लिखित  उत्तर

 tee

 यदि  तो  क्या  इस  लाइन  पर  बढ़ते  यातायात  का  सामना  करने  के  लिये  कोई

 अन्य  दीर्घकालीन योजना  बनाई  गई  और  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग  fag)
 :

 लोनावला-पूना खण्ड  पर  सभी  स्टेशनों  पर  लूप  लाइनों  का  विस्तार  किया  जा

 रहा

 जी  नहीं
 ।

 यह  अमी  व्यावहारिक नहीं  है  ।

 इस  खण्ड  पर  यातायात  को  सम्हालने  के  लिए  विभिन्न  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा

 रही  हैं  ।

 Suburban  Transport  arrangements  in  Bombay

 6504.  Shri  D.  Baswant  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  had  formulated  any  scheme  to  improve  the  transport  arrange-
 ments  of  the  Central  and  Western  Railways  in  Bombay  during  the  last  five  years  and  if  so,
 the  details  thereof  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  control  the  situation  by  adding  14  compartments
 to  the  nine-compartments  suburban  train  or  by  starting  more  suburban  trains  ?

 The  Minister  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  Subject  to  the  availability  of  funds,  provision  is  made  in  the  Railways’  Five  Year
 Plans  to  meet  the  anticipated  increase  in  traffic  in  all  Metropolitan  cities  including  Bombay.
 Details  of  schemes  undertaken  are  available  in  the  ‘Works  Machinery  and  Rolling  Stock
 Programme  of  Railways’  presented  to  Parliament  every  year  with  the  Railway  Budget.

 (b)  A  scheme  for  the  introduction  of  12-car  rakes  for  suburban  services  in  Bombay  area
 is  at  present  under  study.

 साउथ  इण्डिया  बाइ कोस  तमिलनाडू  द्वारा  लाभांश  का  भुगतान

 6506.  श्री  उसा नाथ  :  श्री  पी०  राममूर्ति  :

 श्री  के०  रसानी  :  थी  नम्बियार  :

 क्यां  औद्योगिक  अन्तरिक  व्यापार  सेमवाल-काय  मन्त्री  यहं  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  तमिलनाडु  की  साउथ  इन्डिया  वाइकोस  कम्पनी  ने  1964  से  1967  तक  के

 के  लिये  अपने  अंशधारियों  को  कोई  लाभांश  दिया  है  ;

 यदि  तो  प्रति  as  कितना  लाभांश  दिया  गया  है  ;

 क्या  इस  कम्पनी  ने  कुछ  वषों  के  लिए  लाभांश  दिया  यद्यपि  इसे  हानि  हुई  थी  ;

 और

 यदि  तो  इस  राशि  का  किस  प्रकार  समायोजन  किया  गया है  ?

 औद्योगिक
 आन्तरिक

 व्यापार
 समवाय-कार्यो  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :
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 श्रीमान ।

 प्रत्येक  वर्ष  में  दिये  गये  लाभांश  की  राशि  निम्नलिखित है
 :

 रु०

 1964  —
 49,00,000/

 1965  49,00,000/

 1966  —
 49,00,000/

 1967  29,40,000/

 श्रीमान  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  नई  सवारी  गाड़ियाँ  चलाना

 6507.  श्री  बृजराज  fag  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षो  में  पश्चिम  रेलवे  के  नागदा-रतलाम  और  आगररा-कोटा  बीना

 लाइन  के  बीच  के  सैक्शन ों  पर  चलने  वाली  कितनी  नयी  सवारी  गाड़ियां  चलाई

 कौन  कौन सी  गाड़ियां  यात्रियों  से  पूरी  भरी हुई  चलती  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  aa  भी  भीड़  रहती है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार
 है

 !

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग

 1-10-67  से  नं०  83  डाउन  84  आगरा  फोटो-गंगापुर  सिटी  सवारी  गाड़ियों

 को  कोटा  तक  बढ़ा  दिया  गया  था  ।

 11-2-67  से  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  नयी  दिल्‍ली -बम्बई  सेन्ट्रल  वातानुकूल

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  फेरे  बढ़ाकर  सप्ताह  में  तीन  बार  कर  दिये  गये  और  11-7-68  से  सप्ताह के

 बाकी  चार  दिनों  में  25  डाउन  /  26  अप  पश्चिम  एक्सप्रेस  गाड़ियां  चलायी  गयीं  ।

 83  डाउन  /  84  अप  सवारी  गाड़ियों  और  25  डाउन  /  26  अप  वातानुकूल

 पश्चिम  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  विभिन्न  जो  में  जितने  carat  उपलब्ध  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं

 83  डाउन 84
 25

 डाउन
 26  अप  वातानुकूल  25  डाउन /  26  अप

 सवारी  गाड़ियां  एक्सप्रेस  गाडियां  पश्चिम  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 में  तीन  में
 4

 पहला  दर्जा  वातानुकूलक  18  14.

 पहला  दर्जा  18  24  96

 20 दूसरा  दर्जा

 तीसरा  दर्जा  551  160  475

 वातानुकूल  कुसियार  219
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 जी  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा

 6508,  श्री  werent  fag  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा ने  अपनी  पूरी  अधिष्ठापित  क्षमता के  अनुसार

 नियमित रूप  से  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  ग्रा  रम्भ  कर  दिया  और

 इसमें  किस-किस  वस्तु  का  उत्पादन  होता  है  और  देश
 में  इन  वस्तुओं  के

 उत्पादन
 के

 फलस्वरूप कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कायम  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 इंस्ट्रूमेंटेशन  लि०  के  कोटा  एकक  में  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  1968

 में  प्रारम्भ  कर  दिया  है  किन्तु  सम्पूर्ण  अधिष्ठापित  क्षमता  में  नहीं  ।

 कोटा  एकक  में  निर्माण  की  जाने  वाली  वस्तुएँ  निम्नप्रकार  हैं  —

 (1)  थनों  क्यों  तथा  थर्मामीटरों  की  कुछ

 (2)  मेग्नेटो-इलेक्ट्रिक  इंस् ट्र  जेसे aN ६

 (3)  इलेक्ट्रानिक  सिंगल  प्वाइंट  इंडीकेटिंग  रिकार्डिंग  एण्ड  ब्रिज  इंस् ट्र

 (4)  मल्टी  प्वांइट  इलेक्ट्रानिक  रिकार्डिंग

 (5)  फेरोडाइनमिक  प्राइमरी  तथा  सेकेण्डरी  इंस् ट्र

 (6).  इलेक्ट्रानिक

 (7)  पेनल  तथा  डेस्क  ।

 चूंकि  संयंत्र  में  उपयुक्त  पदाथों  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  1968  में  ही  प्रारंभ  हुआ

 है  ।  भ्र भी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  देशी  उत्पादन  के  परिणाम  स्वरूप  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  की  बचत  हो  सकेगी  ।

 इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा  में  उत्पादन

 6509.  श्री  बजाज  सिंह  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगामी  पाँच  वषों  के  लिए  इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा  के  उत्पादों  की

 नित  मांग  कितनी  है  ;

 कया  विद्यमान  क्षमता  उक्त  मांग  को  पूरा  कर  सकेगी  ;  शौर

 यदि  तो  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  न  अली

 :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  मंत  तक  इंस्ड्र,मेंदेशन  कोटा  के  उत्पादों  की
 मांग

 का

 निर्धारण  15  करोड़  रुपये
 प्रति

 ag  किया  गया  है  |

 और  :  उत्पादन  यदि  प्रा  होने  लगता  है  सरकारी  और  गैर  सरकारी  दोनों

 क्षेत्रों  की  विद्यमान  क्षमता  कुछ  विशिष्ट  और  बढ़िया  किस्म
 के  यन्त्रों को  छोड़कर  जो

 केवल  कुछ

 उद्योगों  में  ही  बनते  मांग  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  है
 ।

 सिलीगड़ी  से  गोट  तक  टेक  बंधन

 भरा  जाना और  भेजा  जानी

 6510.  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टैंक  वेगन  संख्या  5055,  जिसकी  आर  are  संख्या  165206  दिनांक  14

 1965  थी  और  जिसमें  खनिज  भरे  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  सिलीगुड़ी  से  गोट  प्रदेश  )

 तक  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  के  नाम  भेजा  गया

 (a)  यदि  तो  उस  वैगन  में  किस  प्रकार  के  तथा  कितने  खनिज

 यदि  वह  वैगन  गोट  नहीं  पहुँचा  तो  कहां  गया  और  किसको

 किस  तारीख  को  वह  माल  दिया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इण्डियन  आयल  नई  दिल्‍ली  ने  सम्बन्धित  रेलवे  के

 साथ  कोई  पत्र  व्यवहार  किया  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  और

 30  1965  से  लेकर  अब  तक  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  और  रेलवे  के  बीच

 ऐसे  कितने  मामले  भ्रनिर्णीति  पड़े  हैं  ?

 रेलवे-मंत्री  राम  सुलग  :  जिस  टंकी  माले  डिब्बे  उल्लेख  किया  गया

 है  वह  न्यू  जलपाइगुड़ी  से  न  कि  सिलीगुड़ी  से  14-7-1965  को  लादा  गया  था  और  उसी  दिन

 भेज  दिया  गया  था  ।

 का  तेल  था |

 बताया  जाता  है  कि  इंस  टंकी  माल  डिब्बे  में  घटिया  किस्म  को  18629  लिटर  मिट्टी

 और  31  1965  को  ae  ठेका  माल  डिब्बा  बरौनी  के  तेल  शोधक

 कारखाने  को  सौंप  गया  था  |

 जी  हां  ।  10-12-1965  को  इंडियन  आयल  नई  दिल्ली  के  ब्रांच  मैनेजर

 ने  पोषण  की  सुपुर्दगी  न  किये  जाने  के  कारण  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  6487  रुपये  10  पैसे  की

 पूर्ति का  दावा  कया  था  ।  18  arg  1966  को  रेलवे ने  उन्हें मूल  रेलवे  रसीद  भेजने के  लिए
 लेकिन  वह  रसीद  प्राप्त  नहीं  हुई  13  अप्रैल  1966  को  रेलवे  ने  दावेदार  को  सुचित

 किया  कि  वह  पोषण  गलत  इंद्राज  के  कारण  गहरा  पहुंच  गया  था  और  उसे  बरौनी  तेल  शोधक
 कारखाने  के  सुपुर्दे  कर  feat  गया ।  16  1968  कों  गोरखपुर  स्थित  इंडियन  आयल
 कारपोरेशन  के  अधीक्षक  ने  एक  पत्र  भेजा  जिसके  साथ  इंडियन  आयल  नई  दिल्ली  के
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 हक

 ब्रांच  मैनेजर  द्वारा  पूर्वोत्तर  रेल  प्रशासन  को  भेजे  गये  चार  पत्रों  की  प्रतिलिपियाँ  संलग्न  थी ं।

 लेकिन इन  पत्रों के  उस  रेलवे  के  दावा  कार्यालय  में  पहुँचने  का  पता  नहीं  लगा  ।  इस  मामले के

 निबटारे  के  उद्देश्य  से  रेलवे  द्वारा  फिर  से  जांच  की  जा  रही  है  |

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  ate  पूर्वोत्तर  तथा  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलों  के  बीच  इस  प्रकार

 के  कोई  अन्य  मामले  अनिर्णीत  नहीं  पड़े  हुए  हैं  ।

 दिल्‍ली  और  आगरा  में  फर्मों  पर  छापे

 0511.  श्री  जुगल  मंडल  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  दिल्ली  और  आगरा  में  फर्मों  पर  छापे  से  सम्बन्धित  25  1969  के  अतारांकित  प्रश्न

 at  4303  के  उत्तर  में  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  और  आगरा  की  किन-किन  फर्मों  पर  छापे  मारे  गये  और

 सरकारी  नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  प्रत्येक  फर्म  के  विरुद्ध  क्या-क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )  और  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  773/69  |

 पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  के  लिए  लाइसंस

 6512.  श्री  जुगल  मण्डल  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  तथा  समवाय-किये

 मंत्री  25  1969  के  आतारांकित  प्रश्न  संख्या  4285  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिये  किन  व्यक्तियों

 ने  आवेदन  दिये

 किन-किन  व्यक्तियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  प्रत्येक  कारखाना  किस  स्थान

 पर  लगाया  जायेगा  और  उनमें  किन-किन  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया  और

 (71)  उक्त  अवधि  में  जिनके  लाइसेंस  रद  कर  दिये  गये  हैं  अथवा  जिन्होंने  लाइसेंस  वापस

 कर  दिये  उनका  ब्यौरा कया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक
 व्यापार  तथा

 समवाय-किये  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 महूसद )  :

 गत  तीन  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  से  उद्योग  तथा  विनियम

 1951  के  अंतगर्त  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  342  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 थे

 इनमें  से  अधिकतर  आवेदन  अभी  विचाराधीन  हैं  और  जिन  आवेदनों  पर  अभी  अन्तिम
 fata

 i fRat

 जाना  है  उनके  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किये  जाते  ।

 गौर
 जारी  किये  गये  तथा  रह  किये  गए  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  जिसमें  आवेदकों

 के  स्थापना  तथा  निर्मित की  जाने  वस्तुएँ भी  सम्मिलित
 साप्ताहिक  बुलेटिन

 साफ  इण्डस्ट्रियल  लाइसेन्सेज  इम्पोट॑लाइसेंसन  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंस  oe  हॉर्नल
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 तथा  मासिक  आफ  इन्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  में  निरन्तर  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों

 की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र

 0513.  को  जुगल  मण्डल  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम

 मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  नए  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आवेदन  पत्रों  के  बारे  में  25

 1969  के  आतारांकित  प्रश्न  संख्या  4369  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उन  आवेदन  कर्ताओं  का  पूरा  व्यौरा  क्या  है  जिनसे  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 किन-किन  आवेदनकर्ताओं  को  लाइसेंस  दिया  गया  और  शेष  13  आवेदनकर्ताश्रों  के

 सम्बन्ध  में  क्य  कायंवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायें  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद  )  :
 ate

 :
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  774/69  |

 कमानी  मेटल  एण्ड  एलायेज  लिमिटेड  बम्बई  को  लाइसेंस

 6514.
 श्री  asta  fag

 भदौरिया
 :

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (1)  कमानी  मंटल  एण्ड  एलायेज  लिमिटेड  और  (2)  कमानी  मेटेलिक  आक्साइड

 )  बम्बई  ने  किस  तिथि  को  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  दिया  था  और  ये  कम्पनियाँ

 कब  से  चालू

 इसको  चलाने  के  लिए  क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  हैं  और  इनके  द्वारा  किनका  निर्माण

 किया जा  रहा  और

 इन  कम्पनियों  द्वारा  कार्य  आरम्भ  किये  जाने  के  समय  से  अब  तक  कुल  कितना

 उत्पादन  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायें  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद  )  :  से  :
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर

 रख  दी
 जायेगी

 ।

 कुछ  सेवायों  के  निदेशक  तथा  अंशधारी

 6515.  श्री  asta  सिह  भदौरिया :  औद्योगिक  आन्तरिक
 व्यापार  तथा

 समवाय-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  निम्नलिखित  सेवायों  के  निदेशकों  और  बीस

 प्रमुख  भ्रंशर्धारियों के  नाम  क्या  हैं  :

 (1)  कामिनी  मेटेलिक  आक्साइड  प्राइवेट

 (2)  लासन  एण्ड  टुब्रो

 (3)  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  और

 (4)  कामिनी  ट्यूब्स  )  बम्बई  ?.
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  :

 सुचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  यह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 ढले  इस्पात  के  डिब्बों  का  आयात

 6516.
 श्री  शशि  भूषण  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेलों में  प्रयोग  के  लिए  सबसे  उत्तम  डिब्बों का  चयन  करने
 के

 लिये

 उनके  मंत्रालय द्वारा  ढले  इस्पात  के  विभिन्न  प्रकार  के  डिब्बों  का  आयात  किया  गया

 क्या  उनका  परीक्षण  पूरा  होने  से  पहले  ही  मंत्रालय  ने  किसी  डिब्बे
 के  पक्ष में  निरंक

 कर  लिया

 क्या  इन्हें  एक  विदेशी  फर्म  के  सहयोग से  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  बनाने का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  निराले  करने  के  कया  कारण थे  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुलग  सिह  )  :
 जी  हां

 जी  नही ं।

 डिब्बों  पर  आवश्यक
 परीक्षण  पूरा

 करने  के  बाद
 इस

 प्रश्न
 पर  विचार  किया  जायेगा

 सवाल  नहीं  उठता  |

 पश्चिम  जमन  रेलवे  के  साथ  ata  डिब्बों  के  बार  में  करार

 6517.  श्री  शशि  भूषण
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके
 मन्त्रालय

 का  विचार  माल  डिब्बों  के  निर्माण  में  विदेशी

 सहयोंग  प्राप्त  करने  हेतु  पश्चिम  जमाने  की  रेलवे  के  साथ  एक  करार  करने  का  और

 यदि
 तो  क्या  यह  fra

 औद्योगिक  दृष्टि  में  उन्नत  देशों  में
 इस  सम्बन्ध में  हुए

 तकनीकी  विकास  के  गुण  दोषों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  गया  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  (  sto  राम  सुलग  सिंह  )  :
 जी  नही ं।

 प्रश्न  उठता
 |

 Derailment  of  Jodhpur  Mail

 6518.  Shri  Ja  geshwar  Yadav :  Shri  Kikar  Singh

 Shri  A.  Sreedharan  Shri  D.  R.  Parmar

 Shri  Deven  Sen  Shri  K.  Lakkappa

 Shri  S.  K.  Tapuriah Shri  Onkar
 Lal  Berwa

 Shri  Ramchandra  J.  Amin  Dr.  Karni  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 the  causes  of  the  derailment  of  Jodhpur  Mail  Train  on  the  30th  March,  1969  ;
 (a)

 (b)  whether  this  incident  took  place  as  a  result  of  any  subversive  activities  or  due  to

 neglige  nce  on  the  part  of  employees  ;  and
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 (c)  the  loss  of  life  and  property  as  a  result  of  the  said  derailment

 The  Minister  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)

 (a)  and  (b)  The  accident  occurred  on  29.3.1969.  The  Additional  Commissioner  of

 Railway  Safety  has  held  his  statutory  inquiry  into  this  accident.  His  report  is  awaited

 (c)  There  was  no  loss  of  life  The  cost  of  damage  to  railway  property  has  been

 timated  at  approximately  Rs.  1,71,500/

 Availability  of  Steel

 6519.  Shri  Jageshwar  yadav

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state  ;

 and  if  so (a)  whether  it  is  a  fact  that  all  kinds  of  steel  have  been  decontrolled
 whether  stec]  of  all  kinds  is  easily  available  to  the  people  in  the  market  ;

 (b)  the  present  capacity  of  production  of  steel  in  the  country  plant-wise  ;  and

 (c)  whether  steel  is  also  imported  from  abroad  or  it  is  produced  in  a  quantity,  adequate
 enough  to  meet  the  requirements  of  the  country  and  also  to  export  to  other  countries

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and
 Heavy  Enginering

 (Shri
 K.C,  Pant) :

 {a),
 All  categories  of iron  and  steel  have  been  decontrolled  with  effect  from  1.5.67.

 Some  categories  are  easily  available  in  the  market,  whereas  certain
 categories,  like

 sheets  and

 plates,  production  of  which  is  less  than  the  demand,  have  become  scarce.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the  House

 (c)  Certain  categories  of  steel  which  are  in  short  supply  or  are  not  produced  in  the

 country  are  allowed  to  be  imported  in  accordance  with  the  import  licensing  policy  in  force

 Items  in  easy  supply  position  like  bars,  rods,  structurals,  etc.,  are  allowed  to  be  exported

 Statement

 Annual  capacity  of  main  producers  of  iron  and  Steel  (In  thousand  tonnes

 Prodact  Bhilai  Durgapur  Ro
 urkela

 Tisco  11500

 MTP  After  IExp  MTP  तट ह  Exp  After  Exp

 Ingot  Steel  1,000  2,500  1,016  1,600  1,900  i  800  2,000  1,000

 150  315  238  370  ase Semis  for  Sales  300  150

 1,650  576  869 Finished  Steel  620  *608  1,150  200  650

 Death  of  a  Khalasi  in  Samastipur  orkshep  (North-Eastern  Railway)

 6520.  Shri  Bhogendra  Jha

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the  20th  February,  1969,  .a  Kbalasi,  naned  Darshan
 Rai,  died  on  duty  in  Samastipur  (North  Eastern

 Railway)
 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  Khalasi  was’  a  heart  patient  and  that  the

 doctors  |
 had

 recommended  that  he  should:  be  given  some  light  work ;
 बाल  Ce oe en nts  एकल

 *Excluding  pipes,
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 oo

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  against  the  advice  of  the  doctors  he  was  given  heavy

 duty  as  a  result  of  which  he  died  on  duty  ;  and

 (d)  if  the  reply  to  part  (c)  above  be  in  the  affirmative,  the  details  of  action  taken  to
 fix  the  responsibility  therefor  and  to  pay  compensation  to  the  family  of  the  deceased  ?

 The  Minister  of  Railways  (De.  Ram  Subhag  Singh)  :

 Sabha.
 (a)  to  (d)  ;  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  gn  the  table  of  the

 वर्षा  में  इस्पात  ढालने  का  कारखाना

 6521.  श्री  xo  ब्र०  fag  देव :  थी

 श्री  ए०  श्रीधरन :

 क्या  औद्यौगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  wey  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वर्मा में  इस्पात  ढालने का  एक  कारखाना  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  त्याग  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 आद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 अहमद )  :

 और  :
 इस्पात  की  ढली  और  गढ़ी  हुई  वस्तुओं  की  मांग  के  नवीनतम  मूल्याँकन

 के  अनुसार इस  उद्योग  में  उपलब्ध  विद्यमान  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्धा  में  प्रस्तावित ढलाई

 परियोजना  को  तत्काल  कार्यान्वित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  इस  विषय  पर  यथासमय

 विचार  किया  जायेगा  ।

 लेनी  में  इस्पात  ढलाई  कारखाना

 ६-:१  ०६०६  ६ 6522.  श्री
 wo  प्र०  fag  श्री  जना

 श्री  ए०  श्रीधरन  :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  बनी  में  इस्पात  ढलाई  कारखाना

 पित  करने  के  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  डा०  राम  सुभग  जी  हां  ।

 पहले  की  प्रत्याशा  की  अपेक्षा  यातायात  की  बृद्धि  मन्द  पड़  जाने  के  कारण  देश  में

 ढलाई  उत्पादन  कार्यों  के  सब  से  बाद  के
 विकास

 को
 ध्यान

 में
 रखते

 चौथी  योजना  के
 अंत  तक  चल-स्टाक  के  निर्माण  और  ager  के  लिए  इस्पात  की  ढलाई  की  प्रत्याशित  आवश्यक

 ताओं के  सम्बन्ध  में  1967  में  ब्योरेवार  समीक्षा  की  गयी  थी  और  यह  पता  चला  कि  चौथी

 atte  पाँचवी
 योजना

 के
 दौरान  नैनी

 में
 प्रस्तावित  रेलवे  इस्पात  कारखाने  की

 आवश्यकता  नहीं

 पड़ेगी  |
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 जामिया  उस्मानिया  स्टेशन  पर  सहायक  बिस्टान  मास्टर

 के  कमर  में  छात्रों  द्वारा  आग  लगाई  जाना

 6523,  श्री क०
 प्र०  fag देव  :

 थी
 हुकम  चन्द  कछवाय :

 श्री  ए०  श्रोीघरन  श्री  |. ५  लक प्पा :

 श्री  रघुवीर  fag  शास्त्री  :

 कया  च्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  सिकन्दराबाद-काचीगुडा  मीटर  गेज  लाइन  के  जामिया  उस्मानिया

 रेलवे  स्टेशन  के  सहायक  स्टेशन  मास्टर  के  कमरे  में  कुछ  छात्रों  ने
 28  1969

 को  आग  लगा
 a  at  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  दुर्घटना  के  बारे  में  कोई  जाँच  की  है  |

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  और

 इससे  सरकार  को  कितनी  हानि  हुई  है
 ।

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग
 :

 जी  हाँ
 ।

 और  पुलिस  द्वारा  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और  इसकी  जाँच  का  काम

 भी  अपराध  आसूचना  विभाग  की  अपराध  शाखा  ने  ले  लिया  है
 ।  राज्य  सरकार ने  भी  मिस्टर ट

 द्वारा  जाँच  कराने  का  आदेश  दिया  है  जो  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 लगभग  2,782  रुपये  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  यां  देने

 के  लिये  पोलिटेक्निक  को  धन  का  नियतन

 6524.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  3  1968  के

 रांकित  प्रश्न  संख्या  9430  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1967-68  के  लिये  नियत  5,60,000  रुपये  की  राशि  813  छात्रों  में
 किस

 अनुपात  तथा  दर  से  वितरित  की  गई  तथा  कितनी  धनराशि शेष  बची  ;

 इन  815  छात्रों  के अभिभावकों  की  अलग-अलग  आय  तथा  उनके  व्यवसाय  क्या
 उनमें  से  प्रत्येक  पर  आश्रित  उनके  परिवारों  के  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  जहाँ  ये  छात्र  पढ़

 रहे  हैं  उन  कालेजों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 ऐसे  कितने  मामले  हुए  हैं  जिनमें  अभिभावकों  ने  अपनी  श्राय  के  बारे  में  गलत
 पत्र  दिये  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 आय  के
 में  जाँच  करने  के  जनवरी  1968  से  अब  लोगों  तथा

 सदस्यों
 की  ओर

 से  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  तथा  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  के  क्या  परिणाम

 ,

 दिल्‍ली  के  कालेजों  तथा  पोलिटेक्निक |  कालेजों  में  af  1968-69  में  छात्रवृत्तियां
 देने

 के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई
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 ा

 समाज  कल्याण विभाग  में  राज्य  मन्त्री  gata
 :  और

 संघ  राज्यक्षेत्र  प्रशासन  से  व्यौरा  एकत्र  किया  जा  रहा  दै  और  इसे  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 18  1969  को  लोक  सभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3508 के  उत्तर की

 ओर  ध्यान  दिलाया  जाता है  जिसमें  अभिभावकों  के  अधिकतम  तथा  निम्नतम  आय  स्तर  बताये  गये

 अन्य  ब्यौरे  के  एकत्र  करने  में  जो  समय  और  मेहनत  आयेगी  वह  माननीय  सदस्य के  विचाराधीन

 प्रयोजन  के  अनुरूप  नहीं  होगी  ।  यदि  विशिष्ट  संदिग्ध  मामलों  का  ब्यौरा  दिया  तो  एक  विशेष

 जाँच  करायी  जा  सकती  है  ।

 और  लोक  सभा  के  11  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  136 के

 उत्तर  में  पूरे  किये  गये  आश्वासन  की  ओर  ध्यान  दिलाया  जाता  है  ।

 किन्हीं  उम्मीदवारों  के  माता-पिता  /  अभिभावकों  को  आय  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट

 यत
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विदेशों  से  विशेषज्ञों  को
 बताना

 6525.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम्  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  12

 1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  32  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  से  जितने  विशेषज्ञ  भारत  at  हैं  उनमें  से  अधिकतर

 साधारण  तकनिशन  होते  हैं  ale  वे  भारतीय  विशेषज्ञों  से  अच्छे  नहीं  होते  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  उन्हें  भारत  आने  देने  से  पहले  उनके  अनुभव  और

 कार्यकुशलता  के  ब्यौरे  की  जांच  नहीं  करती  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  विंमान  ठेकों  में  ऐसी  शर्तों  रखी  है  जिनके  आधार  पर  अयोग्य  सिद्ध

 होने
 वाले  विशेषज्ञों  को  निश्चित  समय  से  पूर्व  ही  वापस  भेजा  जा  सके  ?

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 यदि  किसी  विशेषज्ञ  की  सेवाएं  आवश्यक  न  हों या  जिस  विशेष  art  के  लिए  उसे

 बुलाया  गया  हो  वह  पूरा  हो  गया  हो  अथवा
 उसकी  योग्यता  आशानुकूल  न  हों  तो  उस  विशेषज्ञ  की

 प्रतिनियुक्ति  का  काल  घटाया  जा  सकता  है  |

 जर्मनी  से  विद्युत-चालित  आरा  मशीनों
 का

 6526.  श्री  राम  चरण  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  बिक्री  के  लिए  जर्मनी  से  विद्युत-चालित  आरा  मशीनों

 के  आयात  के  लिए  दिल्‍ली  के  बाजार  सीताराम  की  इण्डियन  इन्टरनेशनल  कारपोरेशन  नामक  एक

 फर्म  की  सिफारिश  चालू
 वर्ष  में  की

 गई
 है  तथा  उसको  इन  मशीनो ंके  आयात  की  अनुमति  दी  गई
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 क्या  उक्त  फर्म  के  स्थायित्व  तथा  पिछले  अनुभव  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  :;.

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  फर्म  के  स्थायित्व
 आस्तियों  और

 पिछले  अनुभव  का

 सत्यापन  नहीं  किया  गया है  और  यह  ह  एक  भूमि  फर्म  है  और  जमाने से  area में  विद्युत  चालित

 आरा  मशीनों  के  आयात  के  लिए  हाल  में  स्थापित  की  गई  है  ;  और

 यदि  हां  ती  क्यां  सरकार  की  विचार  केन्द्रीय  जाँच  विभाग  द्वारा  उक्त  फर्म  के  स्थान

 यादव  तथा  ठोसपन  के  बारे  में  जाँच  कराने  तथा  सम्बन्धित  श्रचिकारियों  के  विरुद्ध  कांयं वाही

 करने का  है  ?

 ओदथोगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 dad  इन्डियन  इन्टरनेशनल  बाजार  सीता  नामक  फर्म  संयुक्त

 मुख्य  आयात  एवं  अनुज्ञापन  नई  दिल्‍ली  के  अनुज्ञापन  अधिकार-क्षेत्र  में  है

 न  तो  इस  कार्यालय  ने  और  न  मुख्य  आयात  एवं  निर्यात
 के  मुख्यालय के  सी०

 जी०  प्रभाग

 1967-68  तथा  1968-69  के  वर्ष  में  विद्युत-चालित  आरा  मशीनों  के  आधार  के  इस

 पक्ष  से  कोई  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  किया  है  ।

 तथा  :  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  विरुद्ध  डिग्री

 6527.  श्री  स०  अ०  अगड़ी  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  श्री  ward  लाल  के०  जैन  ने  मुंसिफ  मजिस्ट्रेट

 जिला  मैसुर  राज्य  में  माल  के  न  दिये  जाने  के  कारण  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के

 विरुद्ध  1968  में  समझौता  डिग्री  ली  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  11  1968  के  दैनिक  हेरल्ड  में  प्रकाशित

 समाचार  के  अनुसार  डिग्री  की  राशि  का  भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण  रेलवे  सम्पत्ति  की  कुर्की

 कर  ली  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  कोप्पल  स्टेशन पर  रेल  सम्पत्ति  की  कुर्की  करने  के  न्यायालय  के
 आदेश  से

 पहले  समय  पर  राशि  का  भुगतान  न  करने  के  कया  कारण  थे  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुलग  :  हाँ  ।

 जी  डिग्री  की  राशि  का  भुगतान  निष्पादन  आदेश  में  दी  गई  अन्तिम  तिथि  से

 qa  ही  हो  गया  था  ।

 यहां  डिग्री  के  भुगतान  में  विलम्ब  हुआ  उस  ओर ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और  इस

 बारे  में  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नयी  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  माल  डिब्बों  से  माल  उतारना

 6528.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  श्री  To  श्रीधरन :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  नयी  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  और  तुगलकाबाद  रेलवे  यार्ड  में  काम
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 दस्त-व्यस्त हो  गया
 क्योंकि  व्यापारियों  ने  सकड़ों  माल-डिब्बों  से  कई  दिनों  से  माल  नहीं

 उतरवाया

 यदि
 तो

 व्यापारी  माल  डिब्बों  से  माल  क्यों  नहीं  उतरवा  रहे  हैं  ;  और

 इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  रेलवे  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग

 (#)  यह  सच  है  कि  1969  के  महीने  में  तुगलकाबाद  में  असाधारण  रूप  से  ऐसे

 मालडिव्बे  इकट्ठे  हो  गये  जिनसे  माल  इसलिए  नहीं  उतारा  जा  सका  क्योंकि  वहां  से  उतना  माल

 नहीं  हटाया  जा  सका  जितना  कि  मालडिब्बों  से  उतारा  गया  था  ।  लेकिन  उस  स्टेशन  पर  काम  में

 कोई  बाथा  नहीं  पड़ने  दी  गयी  क्योंकि  तुगलकाबाद  के  लिए  माल  की  बुकिंग  पर  उपयुक्त  प्रतिबंध

 लगा  दिया  गया  था  ।  स्थिति  सामान्य  हो  चुकी  है  ate  प्रतिबंध  भी  हटा  दिया  गया  है  ।

 जहाँ  तक  नयी  दिल्‍ली  का  सम्बन्ध  वहाँ  असाधारण  रूप  से  माल डिब्बे  इक्ट्ठे  नहीं

 हुए  थे  ।

 जहाँ  तक  रेलवे  मालूम  कर  सकी  है  दिल्‍ली  के  कोयला-बाजार  में  कोयले  की  भरमार

 हो  गयी  थी
 और  कोयले  की  किस्म  और  कीमत  आदि  के  बारे  में  माल  भेजने  वालों और  माल  पाने

 वालों
 के

 बीच  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  था  ।  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  माल डिब्बों  से  जो  कोयला

 उतारा  गया  उसे  रेलवे  परिसर  के  बाहर  नहीं  हटाया  जा  सका  और  परिणामस्वरूप  डिब्बे  लदे

 के  लदे  ही  खड़े  रह  गये  ।

 माल  भेजने  वालों  और  माल  पाने  वालों  के  ate  उत्पन्न  विवाद  को

 तथ  करने  की  जिम्मेवारी  अपने  ऊपर  नहीं  ले  सकी  ।

 व्यापारियों  को  अपना  माल  हटा  लेने  को  प्रेरित  करने  के  लिए  मंडल  अधिकारियों  ने

 पारियों  के  साथ  बैठकें  की  ।  भारतीय  रेल  अधिनियम '  की  धारा  56  के  अधीन  माल  पाने  वालों  को

 अपना  माल  हटा  लेने  का  नोटिस  दिया  गया  ।  कोयले से  लदे  कुछ  माल डिब्बे  दल्ली  सफदरजंग  भेज

 दिये  जहां  उनसे  माल  उतारा  गया  ।

 निश्चय  विलम्ब  शुल्क  और  स्थान  शुल्क  प्रभार  भी  लगाये  गये  ।

 Railway  Line  on  Latur-Latur  Road  (South  Central  Railway

 6529  Shri  S.  M.  Joshi

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  ‘been  drawn  to  the  public  demand  that  a

 Railway  line  should  be  laid  on  Latur-Latur  Road  route  on  the  South-Central  Railway

 (b)  Government’s  reaction  in  regard  thereto

 (c)  whether  Government  have  had  any  survey  conducted  in  regard  to  this  demand  of

 the  public  ;  and

 (d)  if  50,  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  Railways  Ram  Subbag  Singh) :

 (a)  Yes
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 (b)  to  (d)  No  surveys  have  been  condvcted  fora  rail  link  between  Latur  and  Latur  Road.
 As  Latur  is  on  the  N.  G.  system  anN.  line  will  be  required  to  connect  it  with  Latur

 Road.  The  present  policy  of  the  Government  is  not  to  construct  any  more  narrow  gauge
 lines.  There  is  no  traffic  justification  for  the  construction  of  a  new  G.  line  between  these

 two  places.

 Conversion  of  Miraj-Latur  N.  G.  Line
 inte

 Metre  Gauge.

 6530.  Shri  S.  M.  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  convert  Miraj-Latur  (Barsi  light  Railway)  narrow

 gauge  line  into  a  metre  gauge  line  ;

 se (b)  whether  the  residents,  business-men  and  pa  ngers  in  that  area  had  made  such  a

 request  to  Government  ;  and

 (c)  ifso,  the  time  by  which  the  aforesaid  job  is  likely  to  be  completed  ?

 The  Minister  for  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  No.

 (b)  Yes.

 (८)  Does  not  arise  in  view  of  the  reply  to  part  (a)  of
 ae  question.

 कुछ  फर्मो  को  लाइसेंस

 6531.  श्री  asta  fag  भदौरिया  :  नया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 वाय-किये  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डस्ट्रियल  जयपुर  मेटल्स  एण्ड  इलेक्ट्रिकल्स  तथा

 बिड़ला  काटन  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  दिल्‍ली  ने  लाइसेंस  के  लिए  कब  आवेदन  किया

 था  और  ये  मिल  कब  से  चालू  हुए  थे  :

 इन  कम्पनियों  को  चलाने  के  लिए  क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  और  इनके  द्वारा

 किन  वस्तुओं  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ;  और

 इन  कम्पनियों  के  स्थापना  से  अब  तक  इन  कम्पनियों  द्वारा  कुल  कितना
 उत्पादन

 किया  गया  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 (=)  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  और  सभा पटल  पर  रख  दी  |

 खादी  के  उत्पादन में  कमी

 6532.  श्री  तुलसीदास  दासाप्पा  :  औद्योगिक  विकास
 at rater  व्यापार

 तथा  सम
 दवाई-काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग आयोग  की  बिक्री  की  क्षमता  के  अनुरूप  ही  उत्पादन
 सीमित  करने  की  नीति  के  परिणामस्वरूप

 gt  खादी  के  उत्पादन में  1967-68  में  हुई  थी  ;

 यदि  तो  वर्ष  तुलना  में  1967-68  में  कितनी  राय  कम  और
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 _ =

 क्या  बिक्री  की  क्षमता  के  सीमित  करने  की  नीति  जारी  रखी

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन  अली

 :

 और  :  1967-68  में  निर्मित  सुती  खादी  का  मुल्य  1966-67  के  1,971.

 81
 लाख  रुपये की  अपेक्षा  1,743.76  लाख  रुपये था  ।  इन  दो  वर्षों में  उत्पादन  मुल्य  में  अन्तर

 228.05  लाख  रुपये  का  है  ।  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  नीति  उत्पादन  को  बिक्री  क्षमता  तक

 सीमित रखने  की  थी  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  का  विचार  उत्पादन  का  परिमाण  निश्चित  करने  में  बिक्री

 क्षमता  के  साथ-साथ  रोजगार  देने  की  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखने  का  है  ।

 चौथी  योजना  में  अधिक  माची  सुविधायें

 6533.  श्री  शिवचन्द्र  का  :  बया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  योजना  अवधि  में  रेलवे  यात्रियों  के  लिये  क्या  विशिष्ट
 सुविधायें  प्रदान

 की  जायेंगी और  उनका  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  राम  सुभग  :  चौथी  योजना  अवधि  में  रेलवे  के  fag

 कोई  नई  सुविधा दिये  जाने की  योजना  नहीं हैं  ।  फिर  भी  उपलब्ध  साधनों  के
 भीतर  वर्तमान

 सुविधाओं  में  जो  कमियां  हैं  उनको  यथा  सम्भव  दूर  किया  जाएगा  ।  प्रदान  की  जाने  वाली  विशिष्ट

 सुविधाओं  का  चयन  सम्पूणां  योजना  अवधि  के  स्थान  पर  वार्षिक  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 जब  तक  विंमान  सुविधाओं की  व्यवस्था  नहीं हो  नई  सुविधाओं की

 व्यवस्था  करना  उचित  नहीं  है  ।

 बेनामी  अंशधारी

 6534.  श्री  fara  भा  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  देश  में  इस  समय  भी  बेनामी  अंशधारी  और  बेनामीदारी  है  ;

 यदि  तो  इस  समय  देश  में  उनकी  संख्या  कितनी-कितनी  है  ;

 थे  बेनामी  भ्रंश धारी कौन  लोग  है  ;  और

 कया  सरकार  को  उनके  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  तो  अब

 तक  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये  स्त्री  फखरुद्दीन  अली

 :

 सामान्य  विचारधारा है  कि  कुछ  बेनामी  हिस्सेदारी  तथा
 यह  एक

 के  बेनामी  हिस्सेघारियों  तथा  बेनामीदारों  की  मात्रा  तथा  पह
 बे नामी दार  परन्तु  इस  प्रकार

 '
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 की  बाबत  कोई  प्रमाणित  सूचना  नहीं  है  ।  कम्पनी  1956  के  उपबन्धों  के

 बेनामी  रक्खे  गये  हिस्सों  की  सुचना देते  हुये  कोई  विवरणी  मिसिल  करने  की  आवश्यकता

 अतः  इस  प्रकार  के  बेनामी  हिस्सेधारिता  के  बारे  में  व्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 और
 :

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 निकट  भविष्य  इस  बाबत  कोई  विशिष्ठ  शिकायत  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा

 240  के  अन्तगंत  अपेक्षित  कार्यवाही  करने  के  लिये  हमारे  नोटिस  में  नहीं  आई  है  ।

 चौथी  योजना  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 6535.  sit  शिवचन्द्र

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्र  ag  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  चौथी  योजना  अवधि  में  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  सम्बन्धी

 अपनी  नीति

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार
 तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 8

 यद्यपि  सरकार  का  उद्देश्य  ग्रामीण  अहं-व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  खादी  तथा

 ग्रामोद्योगों  के  विकास  प्रोत्साहन  देना  तथापि  aged  पंचवर्षीय  योजना  में  खादी  तथा

 उद्योगों
 के  लिए  आवंटन  का  ब्यौरा  अभी  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मामला  विचाराधीन है  ।

 अमरीका  को  इस्पात  और  हैवी  इंजीनियरिंग  की
 वस्तुओं

 का  निर्यात

 6536.  att  शिवचन्द्र

 कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  अमरीका  को  इस्पात  और  भारी  इंजीनियरिंग  at  वस्तुप्नों
 का  निर्यात करता  है  ;

 उससे कि

 यदि  तो  1968  में
 अमरीका  को  कुल  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  और

 तनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  ;  और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  दें  मु०  :

 हां  ।

 (a)  जसा  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  के  25  फरवरी  1969  क  अतारांकित  प्रश्नों
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 1080  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  जनवरी  1967 से  लेकर  30  नवम्बर  1968  तक  की  अवधि

 में  अमरीका  को  1168.44  टन  इस्पात  का  निर्यात  किया  जिसका  पोत-पर्यन्त  सि:शुल्क  मुल्य

 664,404  रुपये  था  ।  ऐसा  ज्ञात  हुआ  है  कि  ay  1967-68  में  अमरीका  को  निर्यात  किये  गये

 प्रकार  इंजीनियरी  उत्पादों  का  मुल्य  2.54  करोड़  रपये  था  ।  केवल  भारी  इंजीनियरी

 उत्पादों  के  निर्यात  के  आँकड़े  अलग  से  उपलब्ध
 नहीं  हैं

 (a).  नहीं  उठता  ।

 अस्पृश्यता  निवारण  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  मृत्यू  दंड

 6537.  श्री  शिव  चन्द्र  wt:

 क्या  विधि  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  अस्पृश्यता  निवारण  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वालों

 को  मृत्यु दंड  देने  के
 बारे

 में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  से  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  च. फलर रा |. च्  :

 नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 सरकार  ऐसा  पग  उठाने  की  आवश्यकता  नहीं  समिति  ।  आधुनिक  घ्रिचार-धारा

 गम्भीरता  अपराधों  में  भी  मृत्यु  दण्ड
 न

 दिए  जाने  के  पक्ष  में  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइनें

 65358,  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  नई

 रेलवे  लाइनें  बनाने  का  कार्यक्रम  नहीं  है  ;

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  नई  रेलवे  लाइनों  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 रेलवे  मंत्री  राम  सुभग
 :

 से  रेलों  का  विकास  राज्यों  अथवा  क्षेत्रों
 के

 आधार
 पर

 न  किया  जा
 कर  राष्ट्रीय

 हित  में  सम्पूर्ण  विकास  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  चौथी  योजना  अवधि  में  निर्मित  होने  वाली

 लाइनों  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  सका  है  अतएव  यह  नहीं  कहा  जा  सकता

 कि  चौथी  योजना  अवधि  में  कुछ  नई  लाइनों  का  निर्माण  किया  अथवा  नहीं  ।  रामपुर  से

 हल्द्वानी
 तक  नई  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  और  उसके  प्रा

 होने  पर  इस
 प्रस्ताव

 पर  आगे  विचार  किया  जाएगा  |
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 हिन्दुस्तान  eta  लिमिटेड  से  माल  की  चोरी

 0539,  stadt इला  पालचोघरी  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  उनके  मंत्रालय  में  भारत  सरकार के  गृह-किये  मंत्रालय  के  केन्द्रीय जांच  ज्यूरी

 के  नाम  लिखी  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  जो  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड-दुर्गापुर
 परियोजना  सें

 कई  पक्षों  जिनके  नाम  उसमें  लिखे
 45

 करोड़
 रुपये

 के
 मूल्य

 का
 माल  चुरायेਂ

 जाने
 के

 बारे में  है  ;

 यदि  तो  उसके  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ;
 और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  उसका  व्यौरा कया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चे०  सू ०
 :

 हां  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  नाम  भेजी  गई  एक  गुमनाम  शिकायत  की  प्रति  इस

 मंत्रालय को  प्राप्त  हुई  थी  ।

 और  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  गुमनाम  शिकायत  होने

 से  तथा  सामान्य  प्रकार  के  आरोप  होने  के  कारण  उनके  लिए  इस  शिकायत  पर  कायंवाही  करना

 संभव  नहीं  है  ।  जहां  तक  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  प्राधिकारियों  का  प्रश्न  है  इस्पात  कारखाने

 से  सामान  की  चोरी  और  बिना  आज्ञा  के  सामान  ले  जाने  को  रोकने  के  सामान्य  सुरक्षा  उपायों  को

 छोड़कर  कारखाने  के  कर्मचारियों  या  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  कदाचार  की  सदा  जांच  की

 जाती  है  और  अगर  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  कोई  विशिष्ट  शिकायतें  अधिकारियों  को

 बताई  जायेंगीं  तो  उनकी  अवश्य  जांच  की  जायेगी  जिससे  उचित  किये  वाही  की  जा  सके  |

 Late  arrival  of  train  at  Moradabad

 6540.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Ram  Swarup  Vid  yarthi

 Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Government  are  aware  that  those  passengers  who  have  to  go  from  Delhi
 to  Bareilly,  Lucknow  etc.  by  the  Train  which  leaves  Delhi  at  6.40  A.  M.  have  to  wait  for  hours
 at  Moradabad  due  to  its  late  arrival  there  ;

 (b)  if  not,  the  number  of  days  when  this  train  reached  there  in  time  during  the  year
 1968  ;  and

 (c)  the  steps  Government  propose  to  take,  taking  into  consideration  the  inconvenience
 caused  to  the  passengers,  to  1emove  this  mismanagement  ?

 The  Minister  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh)  :

 (a)  Only  occasionally,  when  56  Dn.  Moradabad  Ex
 Sealdah  Express  at  Moradabad.

 press  misses  connection  with  52  Dn.

 {b)  During  1968,  56  Dn.  Express  arrived  .  Moradabad  right  time  on  224  days  ‘but maintained  connection  with  52  Dn.  Sealdah  Express  on  339  days.

 (c)  Late  running  of  56  Dn.  Moradabad  Express  is  caused  hiefly  due  ta  heavy  incidence of  alarm  chain  pulling  and  thefts  of  copper  wire  resulting  in  control  failures  on  the  Delhi-
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 15  1969  wat  में  प्रक्रिय  के  बारे  में

 Moradabad  gcetion,  Every  feasible  effort  beieg  made  to  lmpreve  tbe  running  of  tha;
 train.

 oe

 सभा  में  प्रक्रिया के  बारे  में

 Re  ।  PROCEDURE  IN  THE  HOUSE

 कुछ  माननीय सदस्य  खड़े  हुए

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इससे  पहले  कि  कोई  माननीय  सदस्य  कुछ  कहने के  लिये  मैं  स्वयं

 कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 प्रश्न  काल  समाप्त हो  गया ।  समाप्त होते  ही  माननीय

 सदस्य  खड़े  होकर  बोलने  लगते  हैं
 ।

 वे  इसे  मध्यान्ह  बेला  कहते  हैं
 ।
 मैं  चाहता

 कि  इस  संसद  में  जीरो  आवर  नामक  कोई  चीज  न  हो  ।  हमने  यहां  के  नियम  स्वयं  बनाये  हैं
 ।

 नियम

 भय  अथवा  गुह  काय  मंत्री  अथवा  किसी  नेता  ने  नहीं  अपितु  संसद  ने  बनाये हैं  ।

 प्रति  दिन  जब  माननीय  सदस्य  खड़े  होते  हैं  और  मैं  उन्हें  बठने के लिये के  लिये  कहता तब  हम

 वापस  में  जोर  जोर
 से

 बोलते  हैं  ।  यह  शोभनीय  नहीं  लगता  है  और  यह  मेरे  लिये  सिर  ad  बनता

 जा  रहा है
 ।

 आज
 से

 मैं  यह  करने  जा  रहा  हूँ  कि  यदि  कोई  सदस्य कुछ  कहना  चाहे  तो  मैं  चुपचाप
 बेठा  रहूँगा  और

 वह
 सभा  कायंवाहो  वृतान्त  में

 कुछ
 भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा

 Shri  kabi
 R  ai  (Puri)  :  1  had  written  to  you.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 लिख  कर  भेजने
 का

 अर्थ  ag  नहीं  होता है
 कि  सदस्य

 को  खड़े  होकर
 बोलने  का  अधिकार  है  क्योंकि  प्रत्येक  सदस्य  पर्ची  अथवा  पत्र  भेज  सकते  हैं  और  फिर  खड़े  होकर

 बोलने  लग  सकते  हैं  ।  क्या  यह  उचित  है
 ?

 लिख  कर  देने  का
 तात्या  अनुमति तो  नहीं  होता  है  ।

 मैं  नहीं  चाहता  कि  माननीय  सदस्य  जोर  जोर  से  बोलें  ।  यदि  सभा  अथवा  माननीय  सदस्यों  की  यही

 इच्छा  है  तो  होती  रहे  ।  मैं  इसमें  क्या  कर  सकता  हूँ
 ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  यदि  हम  नियमों  के  अन्तगंत  कुछ  कहवा  चाहें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  में  स्पष्ट  गया  है  अध्यक्ष  की  अनुमति  से  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  मूल  कोई  ऐसा  नियम  दिखा  दें  जिसमें  अध्यक्ष  की  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  तो  मैं  अनुमति

 देने  के  लिए  तैयार  हूँ  ।

 श्री  स०  ato  बनर्जी  :  नियम  340  में  ऐसा  नहीं  कहा  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  मैं  कुछ  कहता  हूँ
 तो

 श्री
 स०  मो+

 व्यवधान  डाल

 माननीय  सदस्य  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  |  खे

 हमें  स्थिति  एक  बार  सदा  के  लिये  निश्चित  कर  देनी  हम  प्रतिदिन  इससे  कुछ

 परेशानी  होती  है  ।  वरिष्ठ  सदस्यों  और  दलों  के  नेताओं  सहायता  करनी  चाहिए  ।  यदि

 माननीय  सदस्य  चाहें  कि  बोलने  के  लिये  अध्यक्ष  की  नहीं  तो  वे  नियम  को

 बदल  सकते  हैं  ।  हम  आधा  घन्टा  इस  बात  के  लिये  निर्धारित  कर  देंगे  कि  माननीय  सदस्य  बिना

 अध्यक्ष  को  अनुमति  से  बोल  सकते  हैं  ।  सबसे  अधिक  जोर  से  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ही  इसमें

 बोल  पायेंगे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  नियमों  का  पालन  किया  जाये  तो  लिख  कर  देना

 ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  अध्यक्ष  की  अनुमति
 से  माननीय  सदस्य  बोलें  तो

 अच्छा
 है

 ।  जब  दलों  के  नेता
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 मुक्के  लिखते  हैं  तो  मैं  उन्हें  दे  देता  ह  ।
 कानून  मेरे  लिये  बह  afore  दिन  प्रतिदिन

 बढ़ती ही  जा  रही  है

 जहां  तक  आज  का  सम्बन्ध  है  मैंने  अभी  तक  किसी को  बोलने की  अनुमति नहीं  दी  है

 इसलिये  आज  ही  से  हम  यह  परम्परा  बना  लें  कि  कोई  भी  सदस्य  अध्यक्ष  की  अनुमति  के  बिना  कोई

 बात  नहीं  उठायेंगे  ।  चूंकि  मैंने  किसी  को  कोई  ग्र नुम ति  नहीं  दी  इसलिये  कोई  माननीय  सदस्य

 उठकर कुछ  न  कहें  ।

 भी
 कातिक  उरांव

 :
 मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  अभी  कहा  है  कि  मैंने  किसी को  अनुमति नहीं  दी  विपक्षी दल

 के  सदस्यों  ने  मेरे  fata  का  पालन  किया  है  किन्तु  कांग्रेसी  सदस्य  खड़े  हो  रहे  मेरी  कठिनाई

 यह  है  कि  कांग्रेस  दल  मेरी  सहायता  नहीं  करता  है

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 औद्योगिक  उपक्रमों  का  रजिस्ट्रीकरण  तथा  लाइसेंस  देना  नियम

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :
 मैं  निम्न  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 उद्योग  तथा  1951  की  धारा  30  की  उपधारा

 (4)  के  अधीन  औद्योगिक  उपक्रमों  का  रजिस्ट्रीकरण  तथा  लाइसेंस  देना

 1968  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  21  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  2187  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (at)  उपर्युक्त  अधिसूचना  at  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 वाला एक  विवरण

 [  पुस्तकालय  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  758/69 |]

 समवाय  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  पत्र

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ
 :  मैं  समवाय  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अधीन  निम्न  पत्रों

 की  एक-एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  =
 i

 (wa)  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  रांची  के  वर्ष  1967-68  के  कार्य  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  रांची  का  1967-68  का  वार्षिक
 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 [  पुस्तकालय  में
 रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी  Qo,  58/69

 ey
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 25  1891  (  )  संविधान  संशोधन )  विधेयक  के  सम्बन्ध

 में  नियम  338  के  निलम्बन  क॑  बारे  में  प्रस्ताव

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 सिफारिशों  के  उत्तरों के  बार  में  विवरण

 ait  qo  बेंकटासुब्बया (  )  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  तिरसठवाँ  प्रतिवेदन  के  अध्याय

 पांच  में  सम्मिलित  सिफारिशों के  अन्तिम  जो  प्रतिवेदन  में  शामिल  किये  जाने के  लिए

 सरकार  द्वारा  समय  पर  नहीं  भेजे  गए  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 लोक  तेषां  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 पैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  मी०  रु०  सोनी  :  मैं  सरकारी  प्रकाशनों  पर  निष्फल  व्यय  के  बारे  में

 लोक  लेखा  समिति  के  चौंतीसवें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही

 के
 विषय  में  लोक  लेखा  समिति  का  पैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूँ  ।

 re es

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 PUBLIG  UNDERTAKING  COMMITTEE

 इकतीसवाँ  प्रतिवेदन

 att  | ह  सि०  ढिल्लों  :
 मैं  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  मुख्यालय  के  बारे

 में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  अठाइसवेਂ  प्रतिवेदन  में  की  गई

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  विषय  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का

 इकतीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूँ  ।

 संविधान  संशोधन )
 विधेयक  के  सम्बन्ध

 नियम  338  के  निलम्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  Re  SUSPENSION  OF  RULE  338  IN  RESPECT  OF  CONSTITUTION

 (TWENTY  SECOND)  AMENDMENT  BILL

 गृह-कार्य  मन्त्री  यशवंत  राव  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  कार्येसंचालन  संबंधी  के  नियम  338  का  संविधान

 1969
 पर  विचार  किये  जाने  के  प्

 ताव
 पर  लागू  होना

 निलम्बित
 किया  जाये

 i

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हमा
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 fe  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  338  का  संविधान

 1969  पर  विचार  किये  जाने
 के

 प्रस्ताव  पर  लागू

 होना  निलम्बित किया  जाये  ।

 Shri  Shrichand  Goel  (Chandigarh) :  Today  it  has  been  brought  before  the  House

 in  a  detailed  and  definite  form,  therefore  I  oppose  it.  Rule  338  has  been  framed  after  good
 deal  of  thought  under  which  a  motion  shall  not  raise  a  question  substantially  ideatica  ]  to  the

 one  on  which  the  House  has  given  a  decision  in  the  same  Session.  The  rule  should  be

 It  15
 suspended  only  when  it  is  essential  to  raise  a  matter  in  the  interest  of  the  country.

 not  proper  to  suspend  it  now  and  then  for  such  things

 The  Government  were  at  fault  in  asmuch  as  this  Bill  could  not  be  passed  last  time.  The

 Home  Mioister  is  trying  to  get  it  passed  in  this  Session  again  without  explaining  the  reasons

 for  it.  It  may  be  brought  before  the  House in  the  next  Session.  What  is  the  hurry  in  it  ?

 श्री  स०  मो ०  बुर्जों  :
 मैं  उनका  विरोध  करना  चाहता  हूँ  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  Mr.  Speaker,  the  country  is  passing  through  a

 very  critico]  situation.  Itis  not  the  time  further  to  divide  the  country  by  creating  new  states.

 Instead  of  doing  so  the  Government  should  pay  more  attention  towards  the  grievances  of  the

 people  and  try  to  redress  them in  a  constructive  way.  The  Government  should  not  think  that.

 that  they  hold  a  strong  position  since  they  have  divided  tLe  country  into  small  states.  What

 was  the  hurry  to  bring  this  during  the  current  session.  It  could  be  brought  after  six  months  or

 so.  The  Government  are  playing  a  dangerous  game  by  creating  this  States  and  leading  the

 country  towards  I  request  the  Chair  that  the  motion  should  not  be  allowed

 and  the  rule  should  not  be  suspended

 यक्ष  महोदय  यह  प्रस्ताव  नियम  338  को  निलम्बित  करने  के  लिये  है
 ।

 अब  माननीय

 सदस्यों  को  इस  विधेयक  गुण  और  दोषों  के  बारे  में  नहीं  बोलना  चाहिए  ।  प्रश्न  यह  है

 लोक-सभा  के  प्रकिया  तथा  कायथ  सचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  338  का  संविधान

 ईसवीं  संशोधन )  1969  पर  विचार  किये  जाने  के  प्रस्ताव  पर  लाग

 होना  किया  जायेगी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ।

 The  motion  was  adopted

 oes

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (TWENTY-SECOND  AMENDMENT)  BILL

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करेगी  ।  इसके  लियें

 2
 घन्टे  का  समय  नियत  feat  गया  है  ।  तीन  बजे  तक  विचार  करने के  प्रस्ताव पर  चर्चा  होगी

 और  तीन  और  चार  बजे  के  बीच  खंडों  पर  विचार  feat  जायेगा  और  विधेयक  को  पारित  करने

 के  लिये  मतदान  होगा  ।  अतः  अनुरोध  कि  सदस्य  इस  अवधि  में  सभा  में  उपस्थित  रहें
 ।

 गृह-कार्य  मन्त्री  (sit  राव
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 ata  मैं  वही  फिर  कहना  चाहता  हूँ  जो  कुछ  मैंने  पहले  कहा  था  ।
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 15  1969  संविधान  विधेयक

 पितला

 श्री  वि०  wo  दासचौघरी  :  अध्यक्ष  महोदय  नियम  376  (1)  के  data

 मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  यद्यपि  विधेयक  में  स्वायत्त  शासी  राज्य  शब्द  प्रयुक्त किये  गये  ।  किन्तु

 इससे  यह  स्पष्ट है  कि  यह  विधेयक  एक  और  नया  राज्य  बनाया जा  रहा  है
 ।  संविधान

 के  अनुच्छेद  2

 के
 अंतगर्त  संसद  कानून  बनाकर  नये  राज्य  का  निर्माण  कर  सकती  है  ate  अनुच्छेद  3  के  अन्तर्गत

 संसद  किसी  राज्य  से  किसी  क्षत्र  को  अलग  करके  नया र  तय  बना  सकती है  अथवा दो  या  तीन

 राज्यों  को  मिला  कर  नया  राज्य  बना  सकती है  ।  किन्तु  ऐसा  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  कि

 इसके  लिये  राष्ट्रपति  सिफारिश  करे  और  सम्बन्धित  राज्यों  से  सलाह  ली  जाये  ।  इस  विधेयक  में

 स्वायत्तशासी राज्य  के  नाम  से  नया  राज्य  बनाया  जा  रहा  है  ।
 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  अनुच्छेद

 (3)  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  की  गई  है  ।

 मेरा  एक  और  व्यवस्था  का  प्रश्न  भी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  व्यवस्था के  प्रश्न  के

 नाम  पर  माननीय  सदस्य  इतने  बड़े  भाषण  दे

 जाते  निस्संदेह  सदस्यों  को  विधेयक  का  विरोध  करने  का  अधिकार  है  किन्तु  इससे  व्यवस्था  का

 प्रश्न  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  ।

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण  :  हम  इस  विधेयक  के  इतिहास  को  जानते  हैं  ।  आसाम के  आदिजातीय

 क्षेत्र  की  area
 का

 लम्बा  इतिहास  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  gas  वे  अनुसुचित  और  पृथक  क्षेत्र थे  ।

 बाद  में  वे  आसाम  राज्य  के  माग  बनाये  गये  थे  ।  तदबीर  उनको  कुछ  राजनीतिक  मान्यता  देने  की

 मांग  की  गई  और  वहां  के  नेताओं  तथा  सरकार  के  बीच  अनेक  अवस्था नों में  बात  हुई  थी  ।  बाद  में

 यह  सिद्धान्त  मान  लिया  गया  कि  संविधान  के  अंतगर्त  उन्हें  राजनैतिक  विचारों  की  अभिव्यक्ति  के

 लिये  स्वायत्तता  दी  जाये  ।  इन  प्रश्नों  पर  विभिन्न  समितियों  ने  विचार  किया  और  अन्त  में

 पाटनकर  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  ।  फाटस्कर  समिति  का  प्रतिवेदन  तीन-चार  ay  पूर्वे

 मिला  था  जिस  पर  आम  तौर  पर  सहमति  नहीं  थी  ।  इसलिये  फिर  इस  प्रश्न  पर  विचार  विमर्श

 आरम्भ  हुआ  श्र  यह  दो-तीन  वर्ष  तक  चलता  रहा  ।  अनेक  बार  विचार  विमश  किये  जाने

 के  बाद  अन्त में  गत  सितम्बर में  इस  बारे  में  वक्तव्य  गया था  ।  akc  विधेयक  इन्हीं  विचार

 विमर्शों  के  परिणामों  पर  आधारित  है  ।

 आसाम  राज्य  से  एक  स्वायत्तशासी  राज्य  बनाये  जाने  के  साथ-साथ  राज्य  की  एकता

 बनायी  रखी  जायेगी  ।  इस  राज्य  को  काय  पालिका  तथा  विधायिका  कार्यों  के  मामले  में  स्वायत्तता

 दी  जा  रही  है  ।  इसके  लिये  उनकी  अपनी  मंत्रिपरिषद  होगी  ।  कानून  और  व्यवस्था  को  छोड़  कर

 उन्हें  राज्य  से  कुछ  विषय  हस्तांतरित  किये  जा  रहे  कुछ  वित्तीय  मामलों  में  नहीं  व्यवस्था

 करनी  पड़ेगी  क्योंकि  इस  समय  केन्द्र  द्वारा  ख़ादिम  जातीय  क्षेत्रो  के  लिये  अनुदान  दिया  जाता  है  |

 संयुक्त  समिति  द्वारा  विचार  किये  जाते  समय  इस  विधेयक  के  बारे  में  अनेक  आपत्तियाँ

 उठाई  गई  थी  और  दो-तीन  विकल्पों  का  सुभाव  दिया  गया  हैं  ।  उनमें  से  एक  सुभाव  यह  था  कि

 उस  क्षेत्र  को  पूरे  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाये  ।  हम  राज्यों  की  संख्या  अधिक  बढ़ाना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  अब्दुल  गनीदार  ने  विधेयक  पर  आपत्ति  व्यक्त  करते  हुए  कहा  है  कि  सरकार

 राज्यों  की  संख्या  बढ़ाती ही  जा  रही  है  ।  इसीलिये  हम  इसे  पृथक  राज्य  न
 बना

 कर
 आसाम  राज्य

 के  अन्दर  ही  स्वायत्तशासी  राज्य
 बना

 रहे  हैं
 |

 दूसरा  सुझाव  ag  feat  गया  था  कि  प्रत्येक  स्वायत्तशासी  जिले  की  संघ  राज्य  क्षेत्र
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 Contitution  (Twenty-Second)  Amendment  Bil  April  15,  1969

 बनाया  जाये  ।  यह  aware  जन-संघ  द्वारा  दिया  गया  था  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  वे  लोग

 सुरक्षा  के  पहलू  को  अधिक  महत्व  देते  हैं  ।  हम  भी  सुरक्षा  के  पहलू  को  उतना  ही  महत्व  देते हैं  ।

 वे  तमकते  हैं  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  होन ेसे  वह  सदा  केन्द्र की  देख  रेख  में  रहेगा
 |

 किन्तु  इससे  वह

 उद्देश्य  ही  सफल  हो  जायेगा  जिसे  हम  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  इससे  उन्हें  विधान  मंडल

 आदि  के  माध्यम  से  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  नहीं  मिल  पायेगा  |

 सुरक्षा  की  दृष्टि  स  अधिक  संघ  राज्य-क्षेत्र  बनाना  उचित  नहीं  होगा  ।  अतः  वास्तव  में  ये

 दो  विकल्प  नहीं  हैं  ।  इसलिये  संयुक्त  समिति  ने  ga  विधेयक  का  समर्थन  ही  किया  था  |

 अन्य  राज्यों  के  अन्तगंत  इसी  प्रकार  के  स्वायत्त  राज्य  बनाने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा

 सकती  ।  यह  एक  खतरनाक  सुभाव  है  क्योंकि  हम  इस  प्रकार  का  सिद्धान्त  नहीं  बना  सकते  ।  यदि

 संसद  चाहे  तो  इस  विषय  पर  अलग  से  चर्चा  को  जा  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  धारणा

 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  राज्यों  के  भ्रन्तगंत  स्वायत्त  राज्य  बनाने  का  हमारा  कोई  इरादा  नहीं  हैं
 ।

 इससे  देश  की  एकता  भंग  होनी  आरम्भ  हो  जायेगी  ।  आसाम  की  जनजाति  समस्या  का  अपना

 विशेष  महत्व  है  ।  अब  भी  वहां  पर  स्वायत्त  जिले  है  जिनके साथ  विशेष  प्रकार  का
 व्यवहार  कियां

 जाता  है  ।  आसाम  की  तुलना  किसी  अन्य  राज्य  के  साथ  नहीं  की  जा  सकती  ।

 दूसरा  संशोधन  अंशतः  नामनिर्देशित  और  निर्वाचित  विधान  मंडल  के  बारे  में
 है

 ।

 यह  उपबन्ध  समथंकारी  उपबन्ध  है  कि  कया  हमें  नामनिर्देशित  सदस्यों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 और  यदि  हां  तो  नाम नि दे
 शन

 किस  प्रकार  किया  जाना  चाहियें  ।  इन  विषयों  पर  पुनर्गठन  विधेयक

 पर  विचार  करने  के  समय  चर्चा  की  जानी  चाहिये  |  यदि  अल्पसंख्यक  समुदाय  अपना  प्रतिनिधित्व

 चाहे  तो  संविधान  के  अनुसार  उस  समुदाय  के  सदस्यों  का  नाम निदेशन  किया  जा  सकता है  |
 मेरे  विचार  में  स्वायत्त  शासी  राज्य  की  मांग  करने  वालों  को  भी  इस  उपबन्ध  के  ग्रहकार्य

 अल्प

 संख्यकों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिये  ।

 अन्य  संशोधन  कुछ  तकनीकी  संशोधन  हैं  ।  कुछ  संशोधनों  में  परस्पर  विरोधी  बातें  कही

 गई  हैं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  इस  संशोधन  को  साधारण  बहुमत  से  पास  किया  जाये

 परन्तु  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कह  दिया  कि  उसे  संवैधानिक  संशोधन  सभा  जाये  ।  ये  परस्पर

 विरोधी  बाते  हैं  ।  विधि  में  जहां  वैधानिक  एवं  कार्यकारी  कृत्यों  के  विवरण  का  सम्बन्ध  हो  वहां

 साधारण  संशोधन  के  लिये  दो  तिहाई  बहुमत  की  आवश्यकता  होती  है  ।  इसे  इतने  सरल  रूप  में

 ग्रहण  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  यदि  संसद  अधिनियम  में  संशोधन  करना  चाहे  तो

 बह  अन्य  दल  की  सहमति  से  किया  जा  सकता  है  ।  हमने  अनुच्छेद  368  का  बिलकुल
 '
 उल्लंघन  नहीं

 किया  है  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  अनुच्छेद  239  क  को  पढ़ा  जाये  तो  स्थिति  स्पष्ट  हो  जायेगी  ।  इस

 मकार  का  उपबन्ध  हम  पहली  बार  नहीं  कर  रहे  अतः  अनुच्छेद  368  का  उल्लंघन  करने  का

 तके  उचित  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  e =

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ै
 श्री  अब्दुल  were

 :  मैं  प्रस्ताव  करता
 हूँ

 इस  विधेयक  को  30  जून
 जाये  ।

 [
 लोकमत

 जानने के
 लिये  परिचालित

 किया
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 संविधान  विधेयक

 ल  tel

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  दोनों  प्रस्ताव  सभा  में  प्रस्तुत  हैं
 ।

 श्री
 बे०  कृ०  दॉसचौधरी  यदि  आप  विधेयक के  साथ  संलग्न  बित्तोय

 ज्ञापन  से  संतुष्ट  हों  तो  मैं  बैठ  जाता  हूँ  ।  इस  में  उल्लिखित है  कि  अनुदानों  का  अनुमान  लगाना

 सम्मव नहीं  हैं  ।

 ott  राव  हमने  यह  कहा  था  कि  आसाम  राज्य  को  दो  प्रकार  के  अनुदान

 दिये  जायेंगे
 ।

 एक  भ्रनुदान  अनुसूचित  क्षेत्र  के  राजस्व  के
 घाटे

 को  पूरा  करने  के
 लिये  होगा  जो

 40
 लाख  रुपये है  ।  11  सितम्बर को  दिये  गये  वक्तव्य में  इस  योजना का  ब्यौरा दिया  गया  है

 सारे  क्षेत्र  को  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  तो  यह  धन  राशि  40  लाख  रुपये  होगी  और

 यदि
 उस  क्षेत्र  का  एक  माग  इस  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  तो  कह  धन-राशि  भी  40  लाख

 रुपये  का
 एक

 भाग  ही  होगी
 ।

 दूसरा  अनुदान  उस  क्षेत्र  के
 प्रशासन

 और
 विकास  कार्य को  आसाम

 के  स्तर  पर  लाने  के  लिये  दिया  जायेगा  इस  सिद्धान्त  का  उल्लेख  किया  गया  है  |

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :  The  decision  of  partition  of  the  country  was
 taken  without  taking  into  confidence  the  people  of  this  country  with  the  result  that  people  of

 Punjab  and  Bengal  had  to  suffer  a  lot.  Again  Punjab  was  divided  into  two  parts.  Such

 divisions  are  painful.  Now  again  this  Bill  has  been  moved  for  consideration.  I  suggest  that
 this  Bil:  should  be  circulated  to  elicit  public  opinion  whether  they  are  in  favour  of  division  of
 the  country  in  big  zones  or  smaller  zones.  New  States  are  being  carved  out  from  the  existing
 States  and  after  sometime  they  would  become  full  fledged  state.  Then  they  may  say  that  that

 they  want  to  live  seperately.  In  view  of  this  I  suggest  that  this  Bill  be  circulated  for  eliciting
 public  opinion.

 श्री  रंगा  :  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  बनाई

 गई  योजना  की  भी  प्रशंसा  करता  हुं  ।  इससे  पहाड़ी  क्षत्रों  की  जनता  इस  बात  का  स्वयं  निर्णय

 कर  सकेगी  कि  उन्हें  किस  प्रकार  की  सामाजिक  अर्थ  व्यवस्था  पसन्द  है  ।  फिर  इससे  इस  क्षत्र  और

 जनता  के  विकास  art  में  भी  सहायता  मिलेगी  |  इस  समस्या  का  समाधान  बड़े  संतोषजनक  ढंग  से

 किया  गया है  ।

 दूसरी  बात यह  है  कि
 कचार

 के
 लोग  भी  कुछ  स्वायत्तता  की  मांग  कर  रहे  थे

 ।  इसमें

 उसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  उनके  अपने  सामाजिक  आर्थिक  श्र  राजनीतिक  व्यक्तित्व

 के  अलग  रूप से  विकास  करने  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  क्षेत्र  की  जनता  की

 भावनाओं  का  भी  आदर  करना  चाहिये  और  उनकी  आवश्यकताओं  और  मांगों  को  पूरा  करना

 चाहिये  ।

 मैं  सरकार  के  इस  विचार  के  साथ  सहमत  नहीं  हूँ  कि  राज्यों  की  संख्या  नहीं  बढ़ानी

 चाहिये  ।  यंह  बात  हमारे  देश  की  परिवर्तनशील  परिस्थितियों  पर  निसार  करती  हमें  इस

 कार्य  को  अधिक  कठिन  नहीं  बनाना  चाहिये  |  यदि  हम  अलग  राज्य  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नहीं

 हैं  तो  हमारे  सामने  एक  ही  उपाय  है  कि  राज्य  विशेष  के  अन्तगंत  स्वायत्त  राज्य  बनाये  जायें  ।

 तेलंगाना  के  सम्बन्ध  में  हमने  अन्य  साथियों  से  मिलकर  कुछ  संशोधन  प्रस्तुत  किये  थे

 सरकार  तेलंगाना  को  पृथक  राज्य  बनाने  के  लिये  तैयार  नहीं  वहां  पर  हजारों  लोग  जेलों  में

 जा  चुके  हैं  ।  यदि  सरकार  तेलंगाना  को  अलग  राज्य  नहीं  बनाना  चाहती  तो  भी  सरकार  को  यह

 शक्ति  कर  लेनी  चाहिये  जिससे  भविष्य  में  यदि  सरकार  उचित  समझे  उपयुक्त  समय
 पर

 तेलंगाना  की  मांग  स्वीकार  कर  सके  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  भी  तेलंगाना  को  पृथक  राज्य  बनाने
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 eet

 के  पक्ष  में  था  परन्तु  संसद  तथा  तत्कालीन  सरकार  ने  उसे  पृथक  राज्य  नहीं
 बनाया

 था  ।  फिर  भी

 यह  उनकी  पुरानी  मांग  कायम  अरब  फिर  उनको  निराशा
 का  सामना

 करना
 पड़  रहा  है  |

 इसीलिये  वहाँ  की  जनता  बहुत  उत्तेजित  है
 ।
 मैं  चाहता हूँ  कि

 सरकार
 इस

 सम्बन्ध
 में

 गम्भीरता

 पु वंक  विचार  करे
 ।

 आसाम  की  पहाड़ी  जनता  को  इस  स्वायत्त  राज्य
 से  बहुत  लाभ  पहुँचेगा  ।  यह

 देश
 की

 समस्त  जनता  के  लिये  संतोष  की  बात  होंगी  ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  उत्तर
 :

 हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते हैं  ।

 परन्तु  गृह  मंत्री  को  अन्य  राज्यों  में  भी  इस  प्रकार
 के

 समाधान
 के

 लिये  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 थी  ।  एक  बार  कांग्रेस  संयुक्त  aa  के  इस  विचार  से  सहमत  थी  कि  दार्जीलिंग  के  गोरखा  भाषी

 क्षेत्रों  को  कुछ  स्वायत्त  अ्रघिकार  दिये  जाने  चाहिये  ।

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair
 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 1

 अब  भी  विधेयक  में  कुछ  कमियां  हैं  ।  मैं  दो  तिहाई  बहुमत से  सम्बन्धित  उपबन्ध  के  बारे

 में  संतुष्ट  नहीं  हूँ  ।  मेरे  विचार  में  उसे  साधारण  बहुमत  के  रूप  में  बदल  देना  चाहिये  था  |  कचार

 की  स्थिति  भी  स्पष्ट  नही ंहै  ।  सम्भव  है  कि  वहां  फिर  आन्दोलन  भड़क  उठे  ।  देश  के  विभाजन  से

 पूर्व  हम  लोग  लगभग  कृत्रिम  ढंग  से  भारतीय  एकता  पर  जोर  देते  रहे  जिसके  परिणाम  स्वरूप

 हमें  विभाजन  का  मुल्य  चुकाना  पड़ा  था  ।  भारत  की  एकता  के  नाम  पर  केन्द्र  में  मुसलमानों  की

 संविधान  अवशिष्ट  शक्ति  की  मांग  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।  हमने  इस  बात  का

 बिलकुल  ध्यान  नहीं  किया  कि  हमारे  देश  में  विविधता है  ।  इसी  तथ्य  को  स्वीकार  न  करने  के

 कारण  देश  का  विभाजन  हुआ  ।  यदि  देश  में  राज्यों  की  संख्या  बढ़ती  है  तो  हमें  इस  सम्बन्ध  में

 कठोर  रवैया  नहीं  अपनाना  चाहिये  ।  हमारे  नेताओं  को  दूरदर्शिता  से  काम  लेना  चाहिये  ।  हम

 अव्यवस्था  फलाने  के  पक्ष  में  नही ंहैं  हम  एक  नया  समाज  बनाना  चाहते  हैं  परन्तु  सरकर

 उन  दफतरशाहों  की  तरह  व्यवहार  करती  है  जिनका  समर्थन  करने  वाले  कुछ  राजनीतिज्ञ  होते

 आज  हमारे नेता  कृत्रिम ढंग  से  राष्ट्रीय  अखण्डता  की  बात  करते हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ
 कि

 गृह

 मंत्री  तथा  देश  के  अन्य  नेता  हमारे  देश  के  सामुहिक  हित  को  ध्यान में  रख  कर  इस  सम्बन्ध में

 विधार  करें  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  में  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूँ  ।  हमारे  संविधान  में

 केवल  राज्यों  की  व्यवस्था  है  और  हमारा  संविधान  संघीय  की  अपेक्षा  एकात्मक  अधिक है  ।  अब

 पहली  बार  राज्य  के  अस्तंगत  राज्य  बनाने  की  व्यवस्था  संविधान  में  की  जा  रही है  ।  मेरे  विचार

 में  यह  कार्यवाही  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  होगी  ।  फिर  इस  विधेयक  के  पास  होने  पर  राज्य

 विधान  मंडल  में  एकल  सदस्यता  की  बजाय  दोहरी  सदस्यता  की  बात  आ  जायेगी  ।  जो  व्यक्ति  आसाम

 के  स्वायत्त  पहाड़ी  राज्य  के  सदस्य  होंगे  वे
 आसाम  राज्य  विधान  सभा  के  भी  सदस्य  रहेंगे  ।  फिर

 उन  जिला  परिषदों  में  विरोध  की  भावना  फैलने  की  भी  सम्भावना  है  जिन्हें  स्वतंत्र  एवं  स्वायत्त

 शक्तियां  दी  गई  हैं  ।  इससे  सदा  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  स्व दल ोय  पहाड़ी  नेता तरों  ने

 भी  इस  प्रस्ताव  को  पूरी  तरह  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  फिर  इस  प्रस्ताव  में  सभी  पहाड़ी  क्षेत्रों  को
 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 124



 संविधान  विधेयक

 इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद  अन्य  राज्यों से  भी  इसी  प्रकार  मांगें  की  जायेंगी

 केरल  में  मुसलमानों के  बहुमत
 वाले  स्वतंत्र  जिले की  बात हम  सुन  चुके  इससे  विमाजक

 शक्तियां  अधिक  सुदृढ़  बनेगी
 ।

 हम  सरदार  पटेल  द्वारा  किये  शुभ  कार्य  पर  कुठाराघात कर  रहे  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  भारत  के  समस्त  पूर्वी  aT Fi  की  समस्या  का  समाधान  करने के  लिये  एक  आयोग

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 हमें  इस  समस्या  का  स्थायी  समाधान  ढूंढना  चाहिये  ।  आसाम  का

 सम्पूर्ण  क्षेत्र  सामरिक  महत्व  का  है
 ।

 उस  क्षेत्र  में  आर्थिक  समस्या  के  साथ  साथ  प्रतिरक्षा  समस्याएँ

 भी  जन  संघ  ने  सुझाव  दिया  था  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  जिसमें  प्रतिरक्षा

 विशेषज्ञ  प्रशासक  तथा  आधिक  एवं  औद्योगिक  विषयों  के  विशेषज्ञ  सम्मिलित  किये  जिससे

 इस  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  हम  इस  समस्या  का  स्थायी  समाधान  कर  सकें  |

 आसाम  स्वायत्त  पहाड़ी  राज्य  बनने  से  छोटानागपुर  क्षेत्रों  से  भी  अलग  राज्य  बनाने  की

 मांग  उठाई
 जायेगी  ।  जनता  के  किसी  वर्ग  विशेष  को  प्रसन्न  करने के  लिये  हमें  छोटे  राज्य  बनाने

 के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  का  यह  गतंव्य  है  कि  वह  वहां  जाकर  उन  लोगों  को  यह  आश्वासन दे  कि
 उनकी  भावनाओं  को  पूरा  किया  जायेगा  और  उन्हें  बताये  की  देश  में  एकता  कौर  अखंडता  बनाये

 रखने  की  आवश्यकता  है  ।  उन  लोगों  को  यह  भी  विश्वास  दिलाया  जाना  चाहिये  कि  उनकी

 शिक्षा  सम्बन्धी  तथा  अन्य  समस्याओं  को  शीघ्र  हल  किया  जायेगा  ।

 इसके  पश्चात् थि  लोकसभा  महान  भोजन  के  लिये  2  बज
 |: ह ०

 प्‌०  तक
 के

 लिये  स्थगित  हुई :
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  भोजन  के  पश्चात्‌
 2

 बज  कर  2
 मिनट

 प्०  उठ
 पर  पुनः  समवेत  हुई ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  two  minutes  past  fourteen  of
 the  clock,

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  ]

 श्री  कृष्ण  कुमार  चटर्जी  :  संविधान  संशोधन  विधेयक  का  उद्देश्य  संसद  को  यह  अधिकार

 देना  है  कि  वह  ऐसा  कानून  पास  करे  जिससे  आसाम  राज्य  में  स्वायत्त  राज्य  बनाया  जा  सके  ।

 प्रथम  स्वायत्त  राज्य  में  गारो  संयुक्त  खासी  और  जयन्तियाँ  पहाड़ियाँ  शामिल  होगीं  लेकिन

 बाद  में  संयुक्त  मिकिर  और  उत्तर  कच्चर  पहाड़ियों  को  भी  शामिल
 किया

 जायेगा
 ।

 यदि  कछार  राज्य  की  समस्याओं  पर  ध्यान  पूर्वक  विचार  नहीं  किया  जायेगा  तो  कठिनाइयाँ

 उत्पन्न हो  सकती  हैं  ।

 राज्य  के  लोगों  की  उचित  माँगों  को  मानकर  प्रधान  मन्त्री  और  गृह  मन्त्री  ने  सराहनीय

 काम  किया  है  ।  राज्य  के  लोगों  को  जो  दर्जा  दिया  गया  है  इससे  वे  भविष्य  में  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे  ।

 राज्य  को  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  अधिकार  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  इस  कारण

 भविष्य  में  अन्य  समस्याएं  उत्पन्न  होंगी  ।  सरकार  द्वारा  घोषित  1968  की  नीति  के  अनुसार  समस्त

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  जिसमें  राज्य  की  उच्च  सेवाएं  भी  शामिल  संयुक्त  हैं  लेकिन  इन  क्षत्रों  को

 नीच  दर्जा  दिया  जायेगा  और  इसके  परे रामस्वरूप  प्रशासनिक  कठिनाइयाँ  उत्पन्न  होंगी  ।

 दार्जिलिंग  और  छोटा  नागपुर  के  दावों  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।
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 कला टोल पि एएए ि ि िलए एएए पिए  mec  mee  ca  ea

 सरकार  को  इस  का  प्रयास  aa  चाहिये  कि  बह  इन  स्वायत्तशासी  राज्यों को

 अधिक  से  प्रतीक  अ  कार  दें  ताकि  पहाड़  में  रहने  वाले  लोग  सन्तुष्ट  हो  सकें  ।

 श्री  समर  गृह  :  शुभ  अभी  कलकत्ते  फा  एक  समाचार  पत्र  प्राप्त  gare  जिसके

 अनुसार  श्री  सत्येन्द्र  नाथ  बोसे  औरों  आर०
 सी ०

 मजूमदार  ने  एक  प्रेस  वक्तव्य  जारी  किया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननींय अपना  स्थान  करें
 ।

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह

 सभा  की  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहों  किया  जायेगा  ।

 क  के  क  ७  क
 श्री समर  गुह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  भी  कहा  जा  र  वह  सभा  की  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं

 किया  जायेगा  ।

 at  धीरेश्वर  कविता *

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल *

 श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  जि०  एम  बिस्वास *

 श्री  समर  गुह

 श्री  शिव  चन्द्र  का
 *

 श्री  स्केल  :  देश  को  प्रत्येक  क्षण  नई-नई  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  लेकिन  विश्वास  है  कि  हम  इन  समस्याओं  को  शीघ्र  हल  कर  लेंगे  ।

 इस  समस्या  पर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  सब  दलों  ने

 आसाम  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  प्रति  सदभावना  व्यक्त  की  है  ।  इसके  लिये  ैं

 सब  दलों  का  आभारी हूँ  ।

 ay  1962  में  और  1965  में  जब  चीन  और  पाकिस्तान  ने  भारत  पर  हमला  किया  था  तब

 भी  हमन ेऐसा  ही  किया  था  ।

 हमारा  राष्ट्र  संकट  पूर्ण  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  और  देश  के  सम्मुख  दिन  प्रतिदिन  qs

 समस्याएं  आ  रही  हैं  ।  हमें  इन  सदस्यों  को  आपसी  भेदभाव  मिटाकर  हल  करने  का  प्रयास

 करना  चाहिये  ।

 हम  समस्त  राष्ट्र  की  सहायता  से  भारत  के  इस  भाग  को  सुन्दर  बनायेंगे  |

 शी  नम्बियार  :  हम  उप-राज्य  या  स्वायत्त  राज्य  की  बात  से  स

 नहीं  हैं  ।  संविधान  में  कहीं  मां  स्वायत्त  राज्य  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  विधेयक  उपबन्ध  के

 अनुसार  यह  स्वायत्त  राज्य  नहीं  है  बल्कि  राज्य  में  ही  उप-राज्य  की  स्थापना  करना  जिसे  कोई

 अधिकार  नहीं  दिया  गया  स्वायत्त  राज्य  को  आसाम  राज्य  विधान  सभा  के  संविधान  के

 अनुसार  काम  करना  होगा  और  विधान  सभा  को  अपने  अधिकार  होंगे  ।
 लागता

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
 *Not  Recorded
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 कानून  में  संशोधन  करने  के  लिये  अब  दो  तिहाई  बहुमत  की  क्यों  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि

 संशोधन  संसद  द्वारा  साधारण  बहुमत  द्वारा  किया  जा  सकता  था  |

 संविधान  (22  वाँ  विधेयक  में  यह  व्यवस्थ  हैं  कि  संसद  को  साधारण  बहुमत  से

 स्वायत्त  राज्य  बनाने  का  अधिकार है  ।  लेकिन  यदि  इसके  बाद  संसद  कुछ  खंडों  में  संशोधन  न  करना

 चाहे  तो  उसे  दो  तिहाई  बहुमत  की  आवश्यकता  होगी  ।  यह  बड़ी  विचित्र  सी  बात  लगती  है  ।

 हमें  मैदान  में  तथा  पहाड़  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  से  पूर्ण  सहानुभूति  है  ।  हम  नहीं  चाहते

 कि  किसी  की  भी  उपेक्षा  की  जाये  ।  मेरा  दल  आसाम  राज्य  का  शक्ति-शाली  यूनिट  के  रूप में

 विकास  करने  के  पक्ष  में  है  ।  ऐसा  वहां  के  लोगों  की  इच्छानुसार  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  आसाम  के  दोनों  भागों  के  लोगों  में  विरोधी  भावना  उत्पन्न  न  हों  ।

 पहाड़  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  पूरे  अधिकार  दिये  जाने  चाहिये  ।  उनकी  आकांक्षाओं  को  पूरा

 करने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयत्न  करने  चाहिये  ।  उनको  विकास  करने  की  अनुमति  दी  जानी

 चाहिये  ।

 Shri  Jaipal  Singh  (Khunte  1  am  thankful  to  the  Government  jor  taking  action  in
 Assam  and  Shilling.

 The  Gov.  rnment  should  act  in  such  a  way  that  the  p:ace  of  the  country  may  not  be
 disturbed.  Government  should  asc:rtain  whether  the  adivasis  are  with  it  or  not.  If  they  816
 Not  with  the  (30#₹ट11111 2111  the  strength  of  the  Government  will  reduce  to  half.  So  long  as  these

 people  are  not  with  the  Government,  Government  can  do  nothing.

 You  should  not  talk  of  moral  support.  You  should  talk  of  physical  support.

 Let  all  the  hills  including  Nagaland,  come  together.  If  they  are  altogether,  the  security

 and
 the  defence  of  that  region  will  be  adequate.

 Shri  5.0  M.  Joshi  :  (Poona)  :  However  strong  the  army  of  the  country  may  be,  it  is  not

 We Possible  to  defend  the  country  unless  the  people  of  the  country  cooperate  the  Government.
 should  try  to  get  their  support.

 There  is  no  harm  in  giving  democratic  auton  my.  Taking  into  consideration  the  unity
 of  the  Country  we  should  abide  by  the  agreement  entered  into  by  the  parties.  Isolation
 should  be  done  away  with.

 We  shou'd  see  that  the  agreement  should  be  implemented.  The  problem  of  Andhra
 arose  because  implementation  of  the  agreement  was  not  done.  We  canrot  increase  the  strength
 of  our  country  merely  with  the  help  of  our  army.  Our  people  are  our  strength,  I  wart  that
 our  country  should  be  strong.  I  hope  that  all  the  agreements  entered  into  will  be  fully
 implemented.

 eft  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  देश  के  सब  पहाड़  में  रहने  वाले  लोगों  को  संसद  द्वारा

 ag  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  ag  उनको  aa  सुविधाएं  देने  की  इच्छा  है
 ।

 वे  देश  के  अन्य

 नागरिकों  की  तरह  भारत  के  नागरिक  हैं  ।

 सरकार  उनकी  आकांक्षाओं  और  उनके  विकास के  लिये  हर  सम्भव  प्रयास  करेगी  |  समस्त

 राष्ट्र  वहाँ  की  समस्या से  दुखी  है  और  इस
 समस्या

 को  सम्भव  हल  करने
 की  इच्छुक है  ।

 विधेयक  के  उपबन्धों  से  प्रसन्न  नहीं  हैं  ।  सरकार  ने
 इसे  समस्या  पर  पूरे  दिल  से  विचार

 हीं  किया  है  ।  इस
 विधेयक

 में  उन  caret  लोगों
 के  बं  परे  fare  कियां  गया  है  जिन्होंने  अन्दोलन

 किये  उसी  राज्य में  अन्य  पहाड़ी
 लोगों

 के
 लिये  विधेयक

 में  कोई  उपबन्ध नहीं  किये  गये
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 ऐसे  करने  से  कुछ  समय  के  लिये  समस्या  हल  हो  सकती  है  लेकिन  जहां  तक  पहाड़  में  रहने

 वाले  लोगों  का  प्रश्न  चाहे  आसाम  हो  या  ग्रन्थ  क्षेत्र  उनकी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिये

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 इस  विधेयक  को  परिचालन  करने  सम्बन्धी  संकल्प  या  उपबन्धों  में  किये  गये  संशोधनों  का  मैं

 विरोध  करता  हूँ  ।  हमें  इस  समस्या  को  अन्य  समस्याओं से  नहीं  जोड़ना  चाहिये ।  हमें  तेलंगाना  के

 लोगों  से  पूरी  सहानुभूति है  लेकिन  इस  विधेयक में  उसको  अन्य  क्षेत्रों
 तक  बढ़ाये  जाने  सम्बन्धी

 उपबन्ध  अनुचित है  ।  इस  विधेयक  का  तेलंगाना  की  समस्या  से  कोई  सम्बध  नही ंहै  ।  सरकार को

 तेलंगाना  की  समस्या  के  प्रति  जागरूक  होना  चाहिये ।  यदि  हम  श्री  रंगा  के  संशोधन को  स्वीकार

 कर  लेंगे  तो  देश  में  विभाजन  का  भय  उत्पन्न  हो  जायेगा ।  अतः  इस  समस्या के  बारे  में  हमें  स्पष्ट

 जानकारी  होनी  चाहिये  ।  गृह-मन्त्री  को  अपने  इस  विचार  पर  मजबूत  रहना  चाहिये  कि  वे  अब

 देश  का  और  विभाजन  नहीं  होने  देंगे  ।

 तेलंगाना  की  समस्या  एक  पृथक  समस्या  है  कयोंकि  उपेक्षित  क्ष ेत्र तथा  पिछड़े क्ष  त्र  प्रत्येक  पिछड़े

 राज्यों  में  हैं  और  उनकी  हमारे  समक्ष  एक  बड़ी  समस्या  है  क्योंकि  इनसे  न  केवल  राज्यों  की  बल्कि

 देश  की  एकता  को  भी  खतरा  है  ।  इस  समस्या  पर  विशेषरूप  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए

 इस  संसद
 को

 भी
 उपेक्षित

 तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  प्रश्न  पर  कुछ  समय  देना  चाहिए  ।  मैं  सबसे  अपील

 करूगा  कि  वे  इस  विधेयक  का  समर्थन  करें  क्योंकि  इससे  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लोगों  को  आश्वासन

 मिलेगा  कि  समूचा  देश  उनके  साथ  है  |

 श्री  कातिक  उरांव  उपाध्यक्ष  महोदय  आपने  इस  विधेयक  पर  बोलने  के  लिये

 ब्  जो  अवसर  प्रदान  किया  है  उसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ
 ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  और  गृह-कार्य  मन्त्रों  तथा  प्रधान  मन्त्री  को  ऐसा

 अच्छा  निर्णय  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूँ  ।  यह  समस्या  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  एक  लम्बी  अवधि

 से  क्षुब्ध कर  रही  थी
 ।

 गारो  पहाड़ियों  में  75.16  प्रतिशत  जन-जातियाँ  में  से  37.8  प्रतिशत  लोग  इसाई  हैं  इसी

 प्रकार  खासी  तथा  जयन्ती  पहाड़ियों  को  78.53  प्रतिशत  आदिजाति  लोगों  की  संख्या  में  50.6

 प्रतिशत  इसाई  हैं  ।  नागालैण्ड  में  55.67  प्रतिशत  लोग  इसाई  है  और  नागालैण्ड  का  निर्माण  हो

 चुका है
 ।  इस  बात  का  निशुंभ  वहाँ  के  लोग  करेंगे  कि  इस  क्षेत्र  को  अधिक  समृद्ध  होना है  अ्रथवा

 नहीं  ।  परन्तु  वहाँ  के  लोगों  को  यह  शक्ति  वहाँ  के  इसाई  धर्मप्रचारकों  से  ही  मिली  है  ।  वहाँ  के

 इसाई  धर्मप्रचारकों  ने  सरकार  को  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचने  के  लिए  बाध्य  कर  दिया है  ।

 पिछले  कुछ  समय  से  areas  के  पृथक  राज्य  को  माँग  भी  की  जा  रही  है  ।  उस  क्षेत्र  के

 लोग  जयपाल  सिंह  को  महात्मा  से  कम  नहीं  समझते  ।  परन्तु  हेम  भार खण्ड  का  पृथक  राज्य

 प्राप्त नहीं  कर  सके
 क्योंकि  वहां की  केवल  दस  प्रतिशत  जन॑संख्या ही  इसाई  और  शेष  जनजाति के

 लोग
 है

 जिनकी  सरकार  कभी  परवाह  करती  ।  सरकार  अपनी  परियोजनाओं  के  लिए  वहाँ  के

 लोगों  से  भूमि  ले  रही  है  परन्तु  उन  लोगों  का  उचित  पुनर्वास  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  न  उनकों
 कोई  उपयुक्त  रोजगार  दिया  जा  रहा  वहाँ-के  लोगों  चपड़ासी  की  नौकरी  भी  नहीं  दी  जा
 रही  है  ।  अतः  आर्थिक  हितों  को  में  रखते
 जाना  चाहिए

 हुए भी  भार खण्ड  का
 एक  पृथक

 राज्य  बनाया
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 च्  बड़ी  प्रसन्नता  होती  यदि  श्री  सिंह  आदिम  जाति  लोगों  तथा  उनकी  माँगों  का
 सच्चे  हृदय  से  समर्थन  करते  ।  16  अगस्त  1947  को  जव  वह  अपवर्जित  तथा  आंशिक  रुप  से

 |
 वाजिब  क्षेत्रों  के  सम्बन्धी  उप-समिति  के  सदस्य  उन्होंने  कहा  था  कि

 राज्य  बनाना  उनकी  जांच  फै  क्षत्र  में  नहीं  है  और  वास्तव  हम  नहीं  समझते  कि  ऐसा
 करना  ख़ादिम  जाति  लोगों  के  संतोषजनक  प्रशासन  के  लिए  आवश्यक  है  1.0

 यदि यह  हाँ  नहीं  तो  के  पृथक  राज्य  के  निर्माण  को  कोई  नहीं  रोक

 सकता था  ।

 अक्ष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 [  ] Mr.  Speaker  in  the  Chair

 मैं  इस  सभा  से  अपील  करूगा  कि  वह  इस  प्रश्न  पर  उसी  भावना  से  विचार  करेंगे  जिस

 भावना  से  उन्होंने  संयुक्त  जयन्ती  तथा  गारो  पहाड़ी  लोगों  की  मांग  पर  विचार  किया  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  The  hon.  Prime  Minister  on  an  early
 Occasion  gave  an  assurance  that  the  creation  of  this  state  will  not  be  quoted  as  precedence
 for  creation  of  other  States  in  future.  I  want  that  the  hon.  Home  Minister  should  also  give
 such  an  assurance  at  this  time  of  passing  the  Bill.

 After  the  creation  of  Gujarat  and  Maharashtra  State  it  was  stated  firmly  in  the  Poona
 session  of  the  Coneress  that  no  new  state  will  be  created  in  the  country  but  soon  after  that
 Nagaland  was  created.  Afterwards  Punjab  and  Haryana  have  come  into  being.  I,  therefore,
 want  an  assurance  from  the  hon.  Home  Minister  that  no  new  state  will  be  created  in  future
 and  that  this  is  the  end  of  the  matter.

 It  is  true  that  thereare  52  or  59  states  in  America  and  there  is  no  danger  to  their  unity.
 If  we  are  to  follow  suit  then  at  least  the  centre  should  become  stronger.  But  it  is  not  proper
 to  give  birth  to  new  state  even  under  small  pressure.  It  has  become  the  tendency  of  the  Govern-
 ment  not  to  arrive  at  any  decision  or  accede  to  the  demands  of  the  people  unless  the  later

 compelled  the  Government  to  do  so  by  their  violent  activities.

 The  demand  of  a  separate  state  in  these  areas  was  crept  up  due  to  two  things.  First  of

 all  the  people  of  these  areas  were  against  the  imposition  of  Assamese  language  over  them  and

 secondly  they  were  of  the  view  whey  are  very  backward  economically  and  otherwise  as

 compared  to  other  areas  of  Assam.  But  so  far  as  first  thing  is  concerned  there  is  nothing  as  such

 in  the  language  Bill  that  was  passed  by  the  Assam  Legislature  that  Assamese  will  be  imposed  on

 the  people  of  these  areas.  So  far  as  the  question  of  economic  exploitation  is  concerned

 Pataskar  commiss:on  gave  its  recommendations.  Some  people  sell  their  licences  on  getting  them

 from  the  Government.

 Some  decision  should  also  be  taken  in  regard  to  the  Mikir  and  North  Kachar  districts.

 Whatever  the  Government  want  to  do  they  should This  Bill  is  also  silent  about  the  Mizo  Hills.

 do  firmly  but  that  should  not  endanger the  integrity  and  unity  of  India.  I  vehmently  oppose

 the  Biil  as  I  had  done  in  the  Joint  Select  Committee.

 श्री  बे०  wo  दास  चौधरी  (  aa  बिहार  )  :  लगभग  दस  at  की  गड़बड़ी  के  पश्चात्‌

 विधेयक  सभा  के  समक्ष  आया  आसाम  के  रहने  वाले  कुछ
 वर्गों

 के
 लोगों  विभिन्न  ढ

 से  परेशान  किया  जाता  रहा  अनेक  बार  आसाम  में  रहने  वाले  बंगाली  भाषी  लोगों  को

 परेशान  गया  तथा  दबाया  गया  ।  यहाँ  तक  कि  उनकी  औरतों  को  भी  परेशान  तथा  तंग

 किया  गया ।
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 कल  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  इस  विधेयक को  लाने की  क्या  आवश्यकता
 थी

 जब
 कि

 सभी  वर्गों को  वहाँ  पर  समान  लाम  प्राप्त हैं  ।  इस
 सम्बन्ध

 में  मेरा  निवेदन है  कि  11

 सितम्बर  1955  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  21  के  उत्तर  में  आसाम  विधान  सभा  में  बताया  गया

 था  कि  1947-48  में  गेलपाड़ा  जिला  में  250  बंगाली  माध्यम  के  सकल  थे  परन्तु  1950-51  में

 इनकी  संख्या  कम  होकर  केवल  3  रह  गई  इसी  प्रकार  29-5-54  को  अमृत  बाजार  पत्रिका  में

 आसाम  के  एक  साम्यवादी  नेता  श्री  फिश  बोरा  का  एक  वक्तव्य  प्रकाशित  हुआ  जिसमें

 बताया  गया  कि  आसाम  सरकार  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  एजेन्टों  द्वारा  गोलपाड़ा  जिला

 में  जबरदस्ती  बंगाली  माध्यम  के  स्कूलों को
 बन्द  करा

 रही  है  ale  बंगालियों के  सांस्कृतिक  तथा

 भाषायी  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  उपाय  नहीं  कर  रही  है  ।

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि
 पहाड़ी  लोगों  के  लगभग

 22  नेताओं ने  कल  भूख  हड़ताल  शुरू
 कर  दी  है  और  उन्होंने  यह  घोषणा  की  है  fe  भूखहड़ताल  को  अनिश्चित  काल  तक  जारी  रखा

 जायेगा
 ।  यह  सभा इस  विधेयक को  पास  कर देगी  ।  संयुक्त  प्रवर  स्मिति  प्रतिवेदन

 से  भी

 इस  बात का  पता  चलता  है  कि  गारों  पहाड़ी  क्षेत्र  के  एक  नेता  ने  विमान  टिप्पण दिया  है  और

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  वे  लोग  इस  विधेयक  से  नहीं  हैं  ।  इससे  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती

 है  कि  इस  विधेयक  से  जयन्ती  अथवा  खासी  पहाड़ियों के  लोग  dae  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  वे

 इसका  विरोध  कर  wei  यदि इस  विधेयक को  पास  कर  जाता है  तो  कछार  जिला

 आसाम से  बिल्कुल  अलग  हो  जायेगा ।  यह  भी व्यवस्था  की  गई  है
 कि

 यदि  उत्तरी  कार  और

 मिलकर  पहाड़ियों  के  लोग  इस  स्वायत्तक्षेत्र  में  शामिल  होना  चाहें  तो  वे  सम्मिलित  हो  सकते  हैं  ।

 यदि  ऐसा  हो  जाये  तो  कच्छार  का  भविष्य  कया  होगा  ?  वहाँ  के  लोगों  ने  प्रधान  मंत्रो  तथा  गृह-मंत्री

 को  एक  ज्ञापन  दिया  था  परन्तु  उस  पर  विचार  नहीं  किया गया  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला है  कि

 यह  सरकार  मामुली  दबाव  के  आगे  भूक  जाती  है  ।  मैं  माननीय  गृह-कायें  मंत्री  से  निवेदन  करू
 गा

 कि  ag  कच्छार  के  लोगों  के  बारे  में  विचार करें  क्यों कि  वहाँ  के  बंगाली  स्वयं  को  बहुत  असुरक्षित

 समझते  हैं  ।  1951  में  आसाम  में  श्रासामी  भाषा  भाषी  लोगों  की  संख्या  19,  92,299  थी  जो

 बढ़कर  49,  71,  229  हो  गई  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  असम्भव  बात  ऐसा  लगता  है
 कि  बंगाली

 बोलने  वाले  लोगों  को  अपने  को  आसामी  बोलने  वाले  लोग  लिखवाने  के  लिए  बाध्य  किया

 गया  है  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करू गा  कि  कच्छार  जिला  के  लोगों  की  कानूनी  मागों  पर

 विचार  घन्यवाद  ।

 गृह  कार्य  मंत्री  (  श्री  यशवंत  राव  wea  )  :  इस  विधेयक  पर  हुई  चर्चा में  भाग  लेने
 वाले  सदस्यों  जिनमें  अधिकांश  ने  इस  विधेयक  का  समन  किया  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  केवल

 जनसंघ  दल  के  सदस्यों ने  इसका  समर्थन  नहीं  किया है  ।  परन्तु वे  देश  के  इस  भाग  में  शान्ति

 चाहते  हैं  ।  हमारा  उद्देश्य  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  आधिक  तथा  अन्य  बातों  में  संतुष्ट

 रखना है  ।

 श्री  रंगा  ने  कच्छार की  समस्या का  उल्लेख  किया है  ?  अनेक  राज्यों के  अनेक  क्षेत्रों में

 विकास
 की

 समस्या  है
 ।

 उन
 सब

 पर  विचार  किया  जाता  है  ।
 मुक्के  आशा  है  कि  आसाम  सरकार

 द्वारा  कच्छार  की  समस्या  पर  भी  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूँ  कि  इस  मामले  में  लोगों  की  भावनाओं  को  तथा  are
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 i

 बिकता  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 परन्तु  पृथक  राज्य  की  मांग  वहां  की  समस्या  पर  उचित

 रूप  से  विचार  किये  बिना  स्वीकार  कर  लेना  इस  देश  से  अन्याय  करना  होगा  |

 माननीय सदस्य  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री ने  मंत्री  से  आश्वासन  मांगा  है  कि  भविष्य  में  और

 कोई  राज्य  नहीं  बनाया  जायेगा  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  मोटे  तौर  पर  सरकार  का  दृष्टिकोण  ही  बता

 सकता  हूँ
 ।

 परन्तु  किसी  के  लिए  भी  आश्वासन  देना  सम्भव  नहीं  इस  समय  तेलंगाना  का  मामला

 उठाना  उचित  नही ंहै  क्योंकि हम  आसाम की  समस्या पर  विचार कर  रहे  ये  दोनों  प्रश्न

 अलग-अलग  हैं  ।

 माननीय सदस्य  श्री  एस०  एम०  जोशी  ale  द्विवेदी ने  इस  विधेयक का  समर्थन  किया  है  ।

 मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  एक  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मुगोलिक  रूप  से  कच्छार  का  जिला  आसाम

 से  बिलकुल  wet  हो  जायेगा  ।  इस  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  स्वायत्त  राज्य  बनाते

 समय  हमारा  तात्पये  प्रशासनिक  रूप  से  पृथक  एकक  बनाना  नहीं  है  ।  जहां  तक  गैर-हस्तांतर रित
 विषयों  का  सम्बन्ध  है  आसाम  सरकार  की  उन  स्वायत्त  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होगी  ह

 आशा है  कि  माननीय  सदस्य  विधेयक  का  समान  करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  अब्दुल  गनी  दार  का  परिचालित  करने का  प्रस्ताव  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  प्रश्न  यह  है  :

 इस  विधेयक  को  30  जून  1969  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाये  ।
 '

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  negatived.

 प्रश्न यह  है
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 मैं  विचार  करने  के

 प्रस्ताव  को  सभा
 में

 मतदान
 के  लिए  रखता

 भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष में  365  विपक्ष  में  30

 Ayes  365  Noes  30

 सभा  की
 कुल  सदस्यता  के  बहुमत  तथा  सभा  में  उपस्थित  तथा  मतदान  करने  वाले  सदस्यों

 की  कुल  संख्या  के
 दो

 तिहाई
 भाग

 से  यह  प्रस्ताव  पास  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  हम  इस  विधेयक  पर  खण्डवार  चर्चा  करेंगे  |  कई  संशोधन  भी
 आये

 हुए  हैं
 ।

 श्री  अब्दुल  गनी  दार
 :
 मैं  संशोधन  संख्या 3  प्रस्तुत  करता हूँ

 थी  शिवचन्द्र
 का

 :
 मैं  संशोधन  संख्या 4  तथा  6  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 श्री
 अब्दुल

 गनौदार
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  7,  8  और  9  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
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 श्री  शिव
 का  :

 मैं  संशोधन  संख्या  12  तथा  14  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री हेम  बरुआ  :
 मैं  संशोधन  संख्या  22  और  23  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 Shri  Shiv  Chandra  Jha
 :  I  want  that  the  words  ‘and  any?  may  be  removed  from  the

 clause  No.  2.  I  also  want  to  know  why  the  North  Kachar  and  Mikir  Hills  have  been  left  out  ?

 What  will  be  the  fate  of  the  Garo  hills.  Why  the  right  of  self  determination  is  not  being  given
 to  them.  A  uniform  policy  is  not  being  followed  for  all  bill  peoples  of  thatarea,  That  is

 why  I  have  moved  my  amendment  to  remove  the  words  ‘and

 My  second  amendment  is  also  on  the  above  clause.  I  want  that  we  should  have

 only  elected  members.  The  practice  to  hzve  nominated  members  does  not  fit  in  with  the

 democracy.  It  gives  birth  to  many  malpractices.  That  is  why  I  have  moved  that  the  word

 ‘elected’  may  be  substituted  for  words  ‘elected  or  partly  nominated  and  partly

 Thirdly I  want  that  words  simple  majority  may  be  placed  in  place_of  the  words  ‘not

 less  than  two  third  majority’  because  donot  understand  the  importance  of  the  words  ‘not

 less  than  two  third  majority,

 Then  I  want  that  the  lines  such  law  as  is  referred  to  in  this  article  shall  not  be

 deemed  to  an  amendment  of  this  constitution  for  the  purposes  of  article  368  notwithstanding

 that  it  contains  any  provisions  which  amends  or  ha;  the  effect  of  amending  this

 should  be  omitted  because  it  put  the  Government  in  a  very  awkward  position.

 aft  हेम  बरुआ  :  मैं  तकनीकी  आधारों  पर  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हुँ  ।  इस  विधेयक

 को  एक  ठीक  विधेयक  बनाने  हेतु  ही  मैंने  संशोधन  दिया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  विषयों  को  स्पष्ट

 करके  बताया  जाना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  के  अनुसार  छठी  अनुसूची  भी  बनी  रहेगी  और  आसाम

 के  अन्तर्गत  एक  स्वायत्त  राज्य  भी  बन  जायेगा  ।  इसमें  अनेक  प्रशासनिक  तथा  भुगोलिक  कठिनाइयाँ

 उत्पन्न  हो  जायंगी  |

 संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  data  संशोधन  के  लिये  न  केवल  उपस्थित  तथा  मत  देने

 वाले  सदस्यों  का  दो-तिहाई  बहुमत  होना  चाहिये  बल्कि  सभा  के  कुल  सदस्यों  का  बहुमत  भी
 होना

 चाहिये  ।  परन्तु  इस  विधेयक  में  सभा  के  कुल  सदस्यों  का  बहुमत  बिल्कुल  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसे

 भी  रखा  जाना  चाहिये  ।

 संविधान  के  प्रस्तावित  अनुच्छेद  375  ख  में  समिति  के  गठन  तथा  उचित  क्रियान्विति

 के  fay  शब्द  हटा  दिये  जाने  चाहिये  क्योंकि  इससे  राज्य  विधान  सभा  वाद-विवाद  करने  के

 अधिकार  से  वंचित  हो  जाती  है  ।

 अनुच्छेद  368  के  अन्तिम  भाग  में  दिया  gor  है  कि  इस  विधेयक  अथवा  किसी  भी  विधेयक

 को  पारित  करने  के  लिये  संसद  के  सदस्यों  का  बहुमत  ही  नहीं  अपितु  राज्य  विधान  सभाओं  का  बहुमत

 भी  होना  चाहिये  ।  परन्तु  इसमें  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  और  भा साम  विधान  सभा  की  भी  ster

 की  गई  है  ।  अतः  मेरा  सुभाव  है  कि  यह  शब्द  निकाल  दिये  जायें  ।  आशा  है  मंत्री  महोदय  इन

 संशोधनों  में  से  कुछ  स्वीकार  करेंगे  ।

 Shri  Abdul  Gani  Dar  (Gurgaon)  :  Soon  after  the  defeat  of  Pakistan,  when  the
 National  feelings  were  at  a  climax,  the  Government  bowed  before  the  threat  of  Sant  Fateh
 Singh  and  constituted  the  States  of  Punjab  and  Haryana.  Now  the  Government  is  constitu-
 ing  anew  state  against  our  wishes.  Ths  Government  should  not  give  such  toys  to  play
 with.  They  may  constitute  the  states  of  Telengana,  Berar  and  Konkan.  This  is  against the  interests  of  the  nation.  The  Goveenment  sheuld  be  careful  in  this  regard.
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 घेयक

 a

 शी  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी
 :

 जब  पिछली  बार  इस  विधेयक  पर
 विचार  किया

 गया था  तो  सभा  ने  खण्ड  2  के  बारे  में  निणांय  कर  लिया  था  ।  नियम  338  के  भन्तगंत  जब  किसी
 मामले

 पर  सभा ने  निर्णय  कर  लिया  तो  उसी  स्तर में  उस  जैसा  कोई  मामला  नहीं  उठाया

 जायेगा
 ।

 अतः  अब  खण्ड
 2

 को  पारित  करने  से  नियम
 338

 को  निलम्बित करना  पड़ेगा

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 समूचे  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  लिये  अनुमति ली  गई  थी

 अब  मैं  खण्ड
 2

 के  सभी  संशोधन  eng  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत हुए  ।
 The  Amendments  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  खण्ड  2  विधेयक  का  रंग  बने
 ।'

 लोक  सभा  में  मतविभाजन हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष  में  364;  विपक्ष में  33

 Ayes  364;  Noes  33

 मस्तान
 सभा  को

 समस्त सदस्य  संख्या के  बहुमत  से
 तथा  उपस्थित

 और  मतदान  करने

 बाले  सदस्यों  के
 कस

 से
 कम

 तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  गया ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added‘to  the  Bill.

 खण्ड 3

 ‘Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  I  move  my  amendment  No.  15.  The  hon. Minist  टी  want  to  give  to  the  new  state  as  much  amount  from  the  consolidated  fund  of  India
 as  is  given  to  the  State  of  Assam,
 level  of  administration  of  that  sub

 and  it  is  sought  to  be  done  for  the  purpose  of  raising  the

 tion  can  be  raised  even  more
 state  to  that  of  Assam.  However,  the  level  of  administra-

 the  words
 than  that  of  the  state  of  Assam.  I,  therefore,  move  that

 deleted,
 that  of  the  adininistration  of  the  rest  of  the  State  of  Assam”’  should  be

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  15  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तथा  अस्वीकृत हुआ
 The  amendement  was  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3  विधेयक  का  रंग  बने  पी

 लोक-सभा में  मत  विभाजन  हुआ

 पक्ष में  372;  विपक्ष में  30
 Ayes  372;  Noes  30

 सभा  की  समस्त
 सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  और  मतदान  करने

 वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम
 दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  गया  ।
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 The  motion  was  adopted.

 खण्ड 3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड 4

 थ्री हेम  बरुआ  :
 मैं  संशोधन  संख्या  28  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  28  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत

 हुआ  ॥

 The  amend  ment  was  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  4  विधेयक  का  aa  बने  प

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 विपक्ष  में  31 पक्ष  में  374;

 Ayes  374;  Noes  31

 प्रस्ताव  सभा
 की

 समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  और  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  गया  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  4  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 al  यशवन्तराव  चारा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।''

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम्ना  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  I  oppose  this  bill  because  it  will  lead  to

 the  disintegration  of  the  country.  Even  the  Home  Minister  is  not  happy  with  this  Bill  and

 I  agree  that  the  hill  people  are  not he  is  introducing  it  under  compelling  circumstances.
 happy  with  the  present  conditions.  It  is  because  the  Congress  Party  failed  to  assure  them

 justice  inspite  of  a  rule  of  22  years  in  Assam.  The  Government  should  consider  similar
 problems  in  other  parts  of  the  country  before  they  resort  to  violence.

 Shri  S.  M.  Banerjee  I  fully  support  this  Bill  and  appeal  the  Jana  Sangh  not  to

 oppose  this  Bill.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  (0

 lad
 लोक  सभा  मसें

 विभाजन हुआ
 The  Lok  Sabha  divided.
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 पक्ष  में  369;  विपक्ष  में  28

 Ayes  363;  Noes  28

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  और  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  गया
 ।

 The  motion  was  adopted.

 1969-70  के  विपणन  मौसम  में  रवी  अनाजों  की  मूल्य

 नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  Re  :  PRICE  POLICY  FOR  RABI  CEREALS  FOR  1969-70

 MARKETING  SEASON

 खाद्य  तथा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  जगजीवन  :

 सरकार  ने  कृषि  मुल्य  आयोग  की  सभा  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  तथा  मुख्य

 मन्त्रियों  द्वारा  3  1969  को  हुए  एक  सम्मेलन  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  पर  विचार  करने  के

 बाद  सरकार  ने  1969-70  के  विपणन  मौसम  में  रबी  अनाजों  की  मुल्य  नीति  के  बारे  में

 लिखित  निसाँक  किये  हैं  :

 (1)  देशी  लाल  गेहूं  के  अतिरिक्त  सभी  किस्मों  के  गेहूँ  का  वसूली  /  खरीद  मुल्य  76  रुपये

 प्रति  क्विंटल  होगा  ।  देसी  लाल  गेहूँ  का  वसूली  मूल्य  राज्य  सरकारें  भारत  सरकार  के  परामर्श

 द्वारा  निर्धारित  करेंगी  |

 (2) 1  1969 से  गेहूँ  की
 सभी  किस्मों

 का  विक्रय  मुल्य  78  रुपये  प्रति  क्विंटल

 होगा  ।

 (3)  उत्तरी  गेहूं  क्षेत्र  को  बड़ा  कर  दिया  गया  है  और  उसमें  जम्मू  तथा  काशमी

 उत्तर  मध्य  पश्चिमी  बंगाल  के

 राशनिंग  वाले  क्षेत्र  को  तथा  हिमाचल  दिल्‍ली  तथा  चंडीगढ़  के  संघ  राज्य  क्षेत्र

 शामिल हैं  ।

 अनुदानों  की  मांगें

 DEMANDS  FOR  GRANTS

 समाज  seater  विभाग

 श्री
 सीरिया  :  मैंने  कल  पुरी  के  शंकराचार्य  के  एक  वक्तव्य  का  उल्लेख

 किया  था  ।  पुरी  के  शंकराचार्य  ही  एक  ऐसे  व्यक्ति  नहीं  हैं  जो  अस्पृश्यता  को  हिन्दू  धर्म  का  साल

 सिद्धान्त  मानते  हैं  ।  ज्योति  के  शंकराचार्य तथा  बनारस  के  करपात्र जी  ने  भी  उनके

 विचारों  का  समर्थन  किया  है  ।  लाखों  व्यक्ति  एसे  हैं  जो  अस्पृश्यता  पर  विश्वास  करते हैं
 ।

 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  इससे  अस्पृश्यता  निवारण  के  उद्देश्य  को  बहुत  क्षति  पहुँची

 हैं  ।  अस्पृश्यता  अपराध  अधिनियम  के  अंतगर्त  यह  एक  अपराध है  ।  अभी  तक  राज्य  सरकार  अथवा
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  यह  दुख  का  विषय  है  कि  विधि  मंत्री

 ने  जो  अनुसूचित  जातियों  तथा  area  जातियों  के  कल्याण  के  उत्तर  दायी  है  उन्होंने  कहा  है  कि

 यह
 कोई  गम्भीर  बात  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  जानता  तब  भला  इन  जातियों  का  कसे  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 ] Mr,  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 जब  तक  प्रथा  जो  अस्पृश्यता  का  कारण  समाप्त  नहीं  किया

 देश  में  अस्पृश्यता  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 सभी  राजनीतिज्ञों  ने  पुरी  के  शंकराचार्य  के  वक्तव्य  की  निन्दा  की  है  परन्तु  लोग  धार्मिक

 मामलों  में  राजनीतिज्ञों  को  कोई  महत्व  नहीं  यदि  अस्पृश्यता  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  ्

 व्यवस्था  समाप्त  करनी  होगी  और  यदि  aul  व्यवस्था  समाप्त  करनी  तो  हिन्दी  धर्मं  का  अन्त  हो

 जायेगा  ।  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचा  हुँ  कि  अस्पृश्यता  कभी  समाप्त  नहीं  हो  सकती  ।  इस  कारण

 हमारे कई  सम्बन्धियों  ने  ईसाई  धर्म  तथा  इस्लाम  ग्रहण  कर  लिया  है  |  कई  व्यक्तियों ने  बुद्ध  धर्मं

 स्वीकार कर  लिया  है  ।  इस  देश के  हरिजनों ने  हिन्दू  धर्म  त्यागने का  निर्णय  कर  लिया है

 Shri  P.  Tyagi  I  ama  Hindu  but  I  do  ~not  believe  in  casteism.  Therefore,
 no  one  has  a  right  to  condemn  Hinduism  as  a  whole.

 श्री  सय्याद  हिन्दू  दर्शन  के  बारे  में मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  क्या  कोई  व्यक्ति

 हिन्दू  सामाजिक  व्यवस्था  को  ग्रहण  कर  सकता  है  ।  आत्म  सम्मान  वाले  व्यक्ति  ही  पहले  दूसरे  धम

 में  शामिल  होने  का  faa  करते  हैं  ।

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  (Sagar)  :  The  Department  of  Social  Welfare  has  been

 set  up  for  Welfare  of  weaker  section:  of  society  generally  and  Harijans  ani  aboriginals
 particularly.  They  are  not  only  economically  backward  but  they  are  also  socially  backward.

 The  Government  should  declare  untouchability  as  antinational.  There  should  be  a  separate
 Cabinet  Minister  for  the  Department  of  Social  Welfare.  The  centre  is  putting  off  its

 responsibility  in  this  matter  on  the  State.

 att  गाइडलाइन  गौड  पीठासीन  हुए  ।
 [ss  ] ri  Gadilingan  Gowd  in  the  Chair

 There  should  be  separate  commissions  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.
 Under  pressure  from  foreigners  Government  is  prepared  to  amend  the  constitution  for
 creating  a  separate  state  for  the  tribals  of  Assam  but  nothing  is  being  done  for  the  Scheduled
 Tribes  of  Madhya  Pradesh  since  there  is  no  one  to  raise  a  voice  for  them.

 Secondly,  the  report  of  the  Alayaperumal  Committe  was  submitted  to  President  on  the
 26th

 January,  1968  and  it  has  come  to  this  House  only  three  or  four  days  earlier.  Although
 the  copy  of  that  has  not  so  far  been  subm'tted.  Yet  one  of  the  members  of  this  committee
 who  is  also  an  ex.  M.  Mr.  Achyutan,
 published  in

 has  given  a  dissenting  note  and  the  sane  has  been
 How  could  it  be  so  when  the  copies  have  not  so  far  reached  even

 the  Members  of  Parliament  ?  In  the  interim  report,  the  decision  on  untouchability  were
 said  to  have  been  unanimous  but
 an  official  magazine.  This  matter

 now  we  fird  a  dissenting  note  of  Shri  Achyutan  in

 found  out.
 should  be  inquired  into  and  the  facts  should  be

 Besides  that,  it  is  also  indicated  in  this  re  port  that  the  Department  of  Social  Welfare did  not  give  co-ope  ration  to  this  committee.  That  shows  that  the  Government  itself  does not  want  to  protect  the  interests  of  the  Harijan  and  Adivasis.
 Harijan  That  is  why  the  problems  of  the and  Adivasis  still  continues  even  after  20  years  of  freedo  m
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 —

 Then,  I  suggest  that  a  surname,  which  indicates  the  caste  of  the  person,  should  not
 be  allowed  to  be  suffixed.  Bisides  this,  8  minimum  punishment  should  also  be  prescribed  for

 violating  the  Untouchability  Act  so  as  to  create  some  fear  in  the  minds  of  the  defaulters.

 The  Statement  given  by  the  Shankracharya  has  deeply  hurt  the  feelings  of  Harijans
 and  Adivasis  in  the  country.  I  strongly  oppose  his  principles  regarding  casteism.  Swami
 Vivekanand  was  a  great  man.  He  has  clearly  said  :

 ‘‘Him  1  call  Mahatma  whose  heart  bleeds  for  the  poor;  otherwise  he  is  *  Dhoorth”’

 Thus,  I  do  not  hesitate  in  calling  the  Shankracharya  a  ‘Dhoorth  and  I  demand  that
 he  should  be  arrested  immediately.  Besides  that,  I  call  upon  the  hon.  Members  here  to
 raise  their  voice  against  this  injustice.  The  Congress  members  should  also  not  crush  their
 sentiments  just  forthe  sake  of  the  party  and  should  rise  to  express  their  feelings  in  this

 regard.  Also  the  officers  viz.  the  Inspector  General  and  the  Commissioner.  who  silently  kept
 hearing  what  the  Shankracharya  uttered  and  they  did  not  arrest  him,  should  also  be

 suspended.

 The  Government  should  ask  their  Department  to  produce  films  on  untouchablity  and
 exhibit  them  throughout  the  country.  This  would  help  eradicating  social  melody  in  the

 country.  In  this  context,  the  Film  Prcducers  should  also  be  given  due  encouragement  for

 producing  films  on  Untouchability.  Also,  the  Government  should  declare  that  intercaste

 marriage  will  be  treated  as  an  additional  qualification  in  regard  to  service.

 There  was  some  discussion  on  prohibition  also,  today  morning.  I  suggest  that  only
 those  persons  should  be  allowed  to  drink  whose  income  is  beyond  Rs.  500/-  per  month  So,
 no  body  should  be  allowed  to  purchase  wine  unless  he  produces  a  certificate  to  the  effect
 that  his  income  is  more  than  Rs.  500/-  per  month.  Raising  the  rates  of  wine  will  also  help
 in  attaining  prohibition.

 श्रीमती  रजनी  देवी  )  :  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूँ  कि  आपने  मुझे

 बोलने  का  अवसर  दिया  ।  यह  मेरा  पहला  भाषण  है  और  अपने  देश के  आदिवासी लोगों  के  बारे

 में  जो  कुछ  मैं  जानती  हूं  वह  कहना  चाहती  हूँ  ।

 आदिवासियों  की  समस्या  को  धर्मा  दान  देने  जैसी  कोई  बात  नहीं  बल्कि  उनके  बारे

 में  समस्या  तो  यह  है  कि  भारतीय  आजादी  का  प्रकाश  देश  के  उन  लोगों  तक  भी  पहुँचाया  जाये  जो

 इतिहास  की  दौड़  में  पिछड़  गये  हैं  ।  हमारे  संविधान  में  मूलरूप  से  निहित  समानता  को  भावना

 देश  के  कमजोर  और  आदिवासी  लोगों  के  लिये  उसी  प्रकार  लागू  होनी  चाहिये  जैसे  कि  अन्य

 नागरिकों  के  बारे  में  है  ।  गान्धी  जी  का  स्वप्न  समाजवाद की  वास्तविकता तो  तभी  साकार

 होगी  |

 देश  के  कई  भागों  में  होने  वाले  आदिवासियों  के  मध्य  फैला  असन्तोष  इसी  बात  का  प्रतीक

 देश  की  7  प्रतिशत  जनसंख्या  आर्थिक  असन्तुलन  तथा  कठिनाइयों  का  शिकार  है  तथा

 उसमें  भावात्मक  एकता  की  भावना  जागृत  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  रायगढ़  से

 बस्तर  तक  फैले  आदिवासी  क्षेत्र  में  एक  नई  जागृति  उत्पन्न  हो  गई  साथ  एक  ओर  तो

 बिहार के  छोटा  नागपुर  क्षेत्रो ंमें  असन्तोष  फैला  है  तथा  दूसरी  आन्ध्र
 के

 श्री  काकुलम में  भी

 अशान्ति  व्याप्त  है  ।  हालांकि  आदिवासी  लोग  मुख्यतः  शान्ति  प्रिय  हैं  परन्तु  वे  लोग  किसी  बाहरी

 व्यक्ति  द्वारा  अपने  जीवन-यापन  के  ढंग  पर  हस्तक्षेप  बिलकुल  नहीं  चाहते  ।  वे  लोग  तो  केवल  तभी

 उग्र  होते  हैं  जब  उन्हें  कोई  भड़काता  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  अपनी  अज्ञानता  तथा  अशिक्षा  के  कारण  वे  लोग  श्री
 तक

 सिंधी  उपेक्षित
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 ही  रहे  हैं
 ।  अतः  यदि  हम  उनसे  सहानुभूति  और  सहायक  दृष्टिकोण  लेकर  उनसे  मिलें  तो  हम

 उनके  विश्वासपात्र  बन  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमारी  ओर  से  तो  ऐसी  कार्यवाहियां  हो  रही  हैं  जिन्हें  वे

 लोग  कतई  पसन्द  नहीं  करते  |  यही  कारण  है  कि  वे  लोग  हमारे  समाज  तथा
 सरकार

 से
 मिलने

 में

 हिचकते  हैं  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  उन्हें  उनकी  आवश्यकता  तथा  उनकी  ही
 प्राथमिकता

 के  आधार

 पर  उनकी  सहायता  करें  ।  हम  अपने  ही  कार्यक्रम  उन  पर  न यादें  ।

 आदिवासियों  में  असन्तोष  का  दूसरा  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  वे  लोग  सदा  ही  सरकारी

 कर्मचारियों  तथा  साहूकारों  द्वारा  शोषित  किये  जाते  रहे  हैं  ।  आदिवासी  जन  स्वभाव  से  ही

 दार  होता  है  ।  बस्तर  के  अम  जमीन  क्षेत्र  में  खुली  वह  ईमानदारी-दुकान  इस  बात  का  प्रमाण  है  |

 वहाँ  लोग  स्वयं  ही  सामान  लेते  हैं  तथा  स्वयं  ही  हिसाब  लगाकर  दाम  रख  देते  हैं  ।  भौर  वह  दुकान

 काफी  लाभ  दे  रही  है  ।  क्या  एसा  होना  हम  सभ्य  और  शिक्षित  लोगों  के  मध्य  सम्भव  है
 ?

 और  वे  लोग  स्वयं  ही  कहते  हैं  कि  वहाँ  एक  दुकानदार  बैठा  जाये  क्योंकि  वे  लोग

 सोचते  हैं  कि  यदि  कहीं  किसी  से  दाम  अदा  करने  में  कोई  त्रुटि  हो  गई  तो  सारी  आदिवासी  जाति

 पर  बेईमान  का  कलंक  लग  जायेगा  |

 मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  जो  लोग  इतने  ईमानदार  और  सच्चे  हैं  उनको  साहूकारों
 ने

 लूटा  उन्हें  धोखा  दिया  गयां  और  अब  वे  लोग  सब  पर  सन्देह  करते  हैं  ।  और  यही  कारण

 है  कि  वे  छोटी  सी  बात  पर  भी  हिंसा  पर  उतारू  हो  जाते  माना  कि  सरकार  उन  लोगों  के

 लिये  काफी  कुछ  करती  है  परन्तु  वस्तु-स्थिति  यह  है  कि  सरकार  की  ओर  से  जो  अधिकारी  नियुक्त

 हैं  वे सरकार  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  समुचित  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  करते  |  वन-संरक्षक

 तथा  पटवारी  आदि  लोगों  का  आदिवासियों  के  साथ  गहरा  सम्पर्क  रहता  है  परन्तु  जब  ये  लोग  ही

 स्वयं  अच्छी  स्थिति  में  नहीं  है  तो  आदिवासियों  का  ये  क्या  भला  करेंगे  ?  अतः  वे  भी  बीच  में  कुछ

 गोलमाल  करते  हैं  ।  यद्यपि  यह  स्वाभाविक  फिर  अवैध  तो  और  इसकी  अनुमति  नहीं  दी

 जा  सकती  ।  इसलिये  मेरा  सुभाव  है  कि  आदिवासियों  के  मध्य  ऐसी  कठिन  परिस्थितियों  में  र

 करने  वालों  को  किसी  न  किसी  रूप  में  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ताकि  वे  लोग  इन  आदिवासियों  के

 साथ  भली  प्रकार  उनके  लिये  कुछ  कार्य  करने  के  लिये  उत्साहित  हों  ।  साथ  ही  वहाँ

 ऐसे  व्यक्ति  भेजे  जाने  चाहिये  जो  उत्साही  मिलनसार  हों  तथा  उन  लोगों  की  विचार  धारा

 तथा  आचार  व्यवहार  को  समझते  जानते  हों  ।  ऐसे  आदमी  वहां  कंदापि  न  भेजे  जायें  जिन्हें  देखकर

 भ्रादिवासी  यह  ame  कि  उनके  ऊपर  तो  कोई  शक्तिशाली  आदमी  बैठा  दिया  गया  है  |

 इसके  अतिरिक्त  श्रादिवासियों  के  मध्य  असन्तोष  का  यह  भी  कारण है  कि  अनुसूचित  क्षेत्रों

 से  अन्य  क्षेत्रो ंमें  रहने  वाले  आदिवासियों  को  वे  लाभ  तथा  सुविधायें  प्राप्त  नहीं है  जो
 कि

 अनुसूचित  क्षेत्रों के  आदिवासियों  को  प्राप्त  हैं
 ।

 इस  तरह  परस्पर  भावना  पदा  होती है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  को

 क्षे  त्र-भेद  भुलाकर  यथोचित  समन्वय  करना  चाहिये  ।

 परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  समन्वय  की  बेहद  कमी  है  ।  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  तथा

 राज्य  सरकार  और  स्थानीय  प्रशासन  के
 मध्य  बिल्कुल

 समन्वय  नहीं है
 ।  केन्द्र

 जो
 धन  आदिवासियों

 के  लिये  देता  है  राज्य  सरकार  उसे  उपयोग  में  नहीं  लाती  ।  क्या  केन्द्र  सरकार  इस  बारे  में  राज्य

 सरकार  से  जवाब
 नहीं  मांग  सकती  ?

 यह  भी
 बात  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  आदिवासी  स्वयं  इस  बात के  इच्छुक हैं  कि  वे  हमारे
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 इस  सभ्य  और  शिक्षित  समाज  में  आकर  यहाँ  के  जीवन  के  तरीकों  को  अपनायें  ।  आदिवासी

 क्षेत्रों  में  स्थापित  अनेक  स्कूल  और  चिकित्सालय  इस  बात  के  प्रमाण  हैं  ।  साथ  हो  हमें  यह  भी  नहीं

 भूलना  हैं  कि  वहां  भारी  बेरोजगारी  फैली  है  ।  शिक्षा  प्राप्ति  के  बाद भी  वहां के  लड़कों  लड़कियों

 में  बड़ी  बेरोजगारी  है  ।  सरकार  इन  सब  बातों  पर  विचार  करे  तथा  इन  समस्याओं  का  समाधान

 करे  ।

 अन्त  में  मेरी  प्रधान  मंत्री  से  भी  एक  निजी  प्रार्थना है  ।  पिछले 20  वर्षों  से  आदिवासियों

 के  दिल  में  इच्छा  है  कि  वे  देश  के  मंत्री-मंडल  में  अपने  प्रतिनिधि को  एक  मंत्री  देखना  चाहते  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  को  यह  मालूम  भी  है  ।

 अन्त  में  मैं  कहूंगी  कि  सरकार  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिये  समुचित  व्यवस्था

 धन  निर्धारित  करे  तथा  ऐसा  प्रबन्ध  भी  करे  कि  इस  व्यवस्था  wie  धन  का  लाभ  आदिवासियों

 तक  अवश्य  पहुंचे  ।

 मैं  इस  विभाग
 की  मांगों  का  दिल  से  सेन  करती  हूँ  ।

 श्री  क०  great  :  समाज  कल्याण  विभाग  की  रिपो  से  पता  चलता  है  कि

 यद्यपि  सरकार  पिछड़ी  जातियों  के  उत्थान  के  लिये  अधिकाधिक  धन  खर्च  कर  रही  है  परन्तु

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिये  निर्धारित  यह  धन  राशि  अपेक्षाकृत  बहुत
 कम

 पिछले  ay,  पिछड़ी  जातियों  के  प्रति  उपेक्षा  के  बारे  में  इस  सभा  के  सदस्यों  ने  बड़ा  रोष

 व्यक्त  किया  था  ।  इसी  बारे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  आयुक्त  की

 रिपोर्ट  पर  सरकार  को  इस  सभा  में  हार  का  भी  मुह  देखना  पड़ा  था  ।  हालांकि  सदस्यों को

 सन्तुष्ट  करने  तथा  सरकार  को  स्थिर  बनाने  के  लिये  एक-दो  नये  मंत्रियों  की  नियुक्ति  की  गई  थी

 परन्तु उन  लोगों  की  हालत  अगर और  बुरी  नहीं  हुई  तो  कम  से  कम
 वैसी

 ही  तो  है  ही
 |

 आयोग  ने  पिछड़ी  जातियों  के  कल्याणाथं  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  नीतियों

 तथा  कार्यक्रमों  के  बारे  में  सलाह  देने  के  लिये  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  इसके  अनुसार  भारत

 सरकार  के  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  ने  अपने  आपको  एक  लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  परिवर्तित

 करने  का  निगूँ  किया  ।  पश्चिम  बंगाल  की  संयुक्त  मोर्चा  सरकार
 ने  इस  विचार  का  विरोध  किया

 इस  प्रकार  राज्य  बों  तो  एक  सलाहकार  निकाय  ही  रह  जायेगा  और  सारे  कार्यकारी

 अधिकार  इस  लिमिटेड  कम्पनी  को  ही  प्राप्त  हो  जायेंगे  तथा  राज्य  सरकार  को  राज्य  की  शाखा

 से  बजट  आदि  की  जांच  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  रह  जायेगा  ।  इस  प्रकार  समाज  किनारा

 सम्बन्धी  कामों  में  राज्य  सरकार  के  अधिकार  कम  हो  जायेंगे  |  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  और

 अधिकार  देने  की  बजाये  उनके  वर्तमान  अधिकार  भी  घटा  रही  इससे  केन्द्र  और  राज्यों  के

 परस्पर  सम्बन्ध  खराब  होंगे  ।

 दूसरी  ओर  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बों  के  5000  कर्मचारियों  द्वारा  पिछले  15  वर्षों  में

 अर्जित  सरकारी  कर्मचारियों  के  जैसे  अधिकार  समाप्त  हो  जायेंगे  |  अतः  केन्द्र  सरकार  के  सभी

 कर्मचारियों  को  स्थायी  सरकारी  कर्मचारी  घोषित  करे  तथा  उन्हें  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  के

 जैसे  उपदान  आदि  के  लाभ  दे  तथा  अन्य  विशेषाधिकार  दे  ।

 यह  ag  गान्धी  शताब्दी  ae  है  ।  गान्धी  जी  ने  आजीवन  हरिजनों  के  लिये  कार्य  किया
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 सरकार  भी  गान्धी  जी  की  इच्छाओं  को  पूरा  करने  का  दम  भरती  रहती  है  ।  परन्तु  स्वतंत्रता  के

 20-22  वर्ष  बाद  भी  अस्पृश्यता  जैसी  सामाजिक  कुरीति  हमारे  भारत  में  विद्यमान  है  और  देश  के

 अनेक  स्थानों  पर  तो  स्थिति  और  भी  अधिक  खराब  है  ।  यहां  तक  कि  महात्मा  गान्धी  के  जन्म  स्थान

 पोर  बन्दर  में  भी  हरिजनों  को  साव  जनक  नलों  से  पानी  नहीं  लेने  दिया  जाता  |

 हमारे  संविधान  में  पिछड़ी  जातियों  को  कुछ  संरक्षण  प्रदान  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  इनका

 उल्लंघन  स्वयं  सरकार  भी  करती  है  ।  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  को  आदि  की  यथोचित

 सुविधायें  नहीं  मिल  रहो  हैं  ।  विदेशों  में  जाने  के  लिये  ऊंचे  पदों  आदि  के  लिये  यह

 कह  दिया  जाता  है  कि  पिछड़ी  जाति  का  कोई  उम्मीदवार  योग्य  नहीं  मिला  ।

 किसानों  को  भूमि  बांटने  के  बारे  में  भी  सरकार  अपनी  नीति  कार्यान्वित  नहीं  कर  सकी

 है  ।  इसके  फलस्वरूप  अनेक  हरिजन  किसानों  को  भूमि  नहीं  मिली  दूसरी  ओर  सभी  खेती

 करने  वाले  छोटे-छोटे  किसानों  को  बेदखल  जा  रहा  है  ।  उन  पर  तरह  तरह  के  अत्याचार

 किये  जा  रहे  हैं  |  यह  कसर  देश  में  होता  है  ।  अन्धविश्वास

 फेली हैं
 और

 कुरीतियाँ  अब  भी

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लोगों  को  केवल  चतुर  at  तृतीय

 श्रेणी  की  नौकरी  ही  मिलती  है  ।  तथा  ऊंचे  पदों  की  तो  बात  क्या  उन्हें  प्रथम  और  द्वितीय  श्रे  णी

 के  लिये  भी  भर्ती  नहीं  किया  जाता  ।  कम  वेतन  वाले  लिपिकों  को  सरकारी  निवास  भी  नहीं  दिया

 जाता  जिसके  कारण  उन्हें  अपने  वेतन  का  अधिकतम  भाग  मकान  के  किराये  में  ही  दे  देना  पड़ता

 विशेषकर  पिछड़े  राज्यों  में  समाज  कल्याण  बों  ने  आदिवासियों  को  तो  बिल्कुल  ही

 उपेक्षित  कर  दिया  ।  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीस  गढ़  जिले  की  खानों  और  कारखानों  में  तथा  बैलाडिला

 की  खानों  में  आदिवासियों  के  लिये  रोजगार  दिलाने  का  कोई  भी  प्रबन्ध  नही ंहै  ।  वहाँ  यद्यपि  70

 प्रतिशत  आदिवासी  रहते  हैं  परन्तु  नौकरियां  उन्हें  20  प्रतिशत  भी  नहीं  प्राप्त  होतीं  ।

 भूमि  के  बारे  में  भी  स्थानीय  व्यक्तियों  को  बिल्कुल  उपेक्षित  कर  दिया  गया  है  |

 रण्य  परियोजना  के  निर्माण  के  समय  केन्द्र  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  मध्य  यह  तय

 हुआ  था  कि  समस्त  वनों  की  तिहाई  भूमि  को  खेती  करने  के  लिये  वहां  के  भूमिहीन  आदिवासियों

 में  वितरित  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  न  जाने  वह  80,000  एकड़  भूमि  किस  प्रकार  उन  लोगों  में

 वितरित  की  गई  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  स्थानीय  लोग  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ।  उनमें  से  600

 वासी  तो  गिरफ्तार  भी  हुए  हैं  ।

 सरकार  ने  30,000  एकड़  भूमि  का  वितरण  करने  का  वायदा  किया  परन्तु  ag  भी

 निष्फल  रहा  ।  दुसरी  6000  एकड़  भूमि  शरणाधियों  को  बांट  दी  ।  इससे  आदिवासियों  को

 रख  होता  है  ।  ये  लोग  बड़ी  ही  बुरी  दशा  को  प्राप्त  हैं  तथा  बड़ी  भारी  गरीबी  वहां  व्याप्त  है  ।

 न  वहां  सिंचाई  का  प्रबन्ध  हैं  और  न  ही  उनको  पीने  का  जल  ही  सरलता  से  मिलता  है  ।  यही
 कारण  है  कि  वहां  हमेशा  अकाल  पड़ता  है  ।

 सरकार  द्वारा  स्थानीय  व्यक्तियों  का  शोषण  देखकर  कुछ  स्वार्थी  लोग  शिव  सेना  की  तरह
 छत्तीसगढ़  सेना  का  गठन  कर  रहे  हैं  ।  अलग  से  छत्तोसगढ़  बनाने  की  मांग  भी  सुनी  जा

 चुकी है  ।
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 15  1969
 अनुदानों की  मांगें

 वर्ष  1965  में  बिहार  राज्य  के  कापड़िया  समुदाय  ने  मांग  की  कि  कापड़िया  समुदाय  को

 भी  हरिजन  घोषित  किया  जाये  परन्तु  इस  वारे  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थी  परिवारों  को  जिनमें  अधिकतर  लोग  जो  कि  मुख्यतः  किसान

 है  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिम  जातियों  से  सम्बन्धित  उत्तर  आन्ध्र

 स्थान  आदि  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में बसाया गया  था  ।  अब  वे  लोग  वहां के  अधिकारियों  की  दया  पर

 जी  रहे  हैं  ।  गत  दिसम्बर  में  हैदराबाद  से  भारी  संख्या  में  वे  शराबी  यहां  दिल्‍ली  आये  थे  तथा

 उन्होंने  अपनी  कठिनाईयां  बताई  थी  ।  उन्हें  बंजर  भूमि  दी  गई  है  जहां  वर्ष  भर  में  बहुत  ही  कम

 वर्षा  होती  है  ।  वह  जगह  रहने  के  संधा  अयोग्य  है  ।  उन्हें  वहां  सभी  प्रकार  की  सुविधायें  दी  जानी

 चाहिये  ताकि  वे  भी  आदमियों  की  भांति  वहाँ  रह  सकें  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  आयुक्त  पिछड़ी  जातियों  के  लिये

 आरक्षण  करने  के  संधा  विरुद्ध  फिर  न  जाने  ag  क्यों इस  पद  पर  बने  हैं  या  तो  उन्हें इस
 पद  से  हटाया  जाये  अन्यथा  यही  सभा  जायेगा  कि  स्वयं  सरकार  के  ही  दिल  में  कुछ  काला  है  |

 पुरी  के  शंकराचायं  तथा  गुरु  गोलवलकर  के  बारे  में  यहां  काफी  चर्चा  हुई  है  ।  मैं  समझता

 हैं  कि  ऐसे  वक्तव्य  देने  वालों  को  दण्ड  देने  के  लिये  अनेक  कानून  बने  हुए  उनके  पद  अथवा
 समाज  में  उनके  स्थान  की  कोई  परवाह  किये  बिना  उन्हें  उचित  दण्ड  जाना  चाहिये  ।

 थ्रो  बसु मता री  :  भ्रनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 बारे  में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोझ  के  अनुदानों  की  मागों  पर  कल  से  काफी  चर्चा  हो  रही  है  ।

 संविधान  सभा  के  गठन  से  लेकर  अब  तक  यह  प्रश्न  कितनी  ही  बार  उठा  कि  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  विकास  कैसे  किया  जाये  ।
 अंग्रेज़ों

 के
 शासन  काल  में  भी

 ये  जातियां  अपेक्षाकृत  बहुत  ही  पिछड़ी  तथा  दलित  रही  हैं  ।  राष्ट्रपिता  गांधी  )
 के  नेतृत्व

 में  हमारे  देश  के  अनेक  नेताओं  ने  इन  जातियों  के  लिये  संविधान  में  विशेष  उपबन्ध  शामिल  कराये  |

 परन्तु  उन  उपबन्धों  का  बिल्कुल  पालन  नहीं  किया  जाता  है  ।  पिछले  20  वर्षों
 से  ही  हम  इन  तथा

 कथित  आधुनिक  समाज  के  लोगों  का  रवैया  देखते  आ  रहे  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  आयुक्त  के  बारे  में  यहां  अनेक

 सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  वास्तव  में  यह  आयुक्त  तो  ऐसा  व्यक्ति  होना  चाहिये  जिसके

 दिल  में  इन  जातियों  का  उत्थान  और  विकास  करने  की  सच्ची  भावना  हो  ।  परन्तु  सरकार  ऐसा

 नहीं  चाहती  ।  इन  जातियों  के  लोग  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  |

 कल  श्री  शंकराचार्य  की  निन्दा  की  जा  रही  थी  और  उनकी  निन्दा  की  भी  जानी  चाहिये  ।

 उनके  दण्ड  देने  के  लिये  संविधान  में  व्यवस्था  भी  मौजूद  है  ।  परन्तु  उनकी  तो  हर  स्थान  पर  पूजा

 हो  रही है
 ।  उन्हें  फूल-मिलायें  पहनाई  जा  रही  हैं  ।  क्या  इसी  प्रकार  संविधान  का  सम्मान  रखा

 जाता  है  ?  आदिवासी  लोग  बड़ी  दीना वस् था  में  ada  ही  उनका
 शोषण  होता

 है  ।  a

 शब्द  भी  बेहद  नापसन्द  है  ।

 जब  तक  हम  लोगों  का  हृदय  परिवर्तन  नहीं  होता  तब  तक  संविधान  का  कोई  लाभ  नहीं

 लोग  हम  पर  हंसते  हैं  क्योंकि  इन  जातियों के  प्रति  हम  केवल  ऊपरी  सहानुभूति ही  प्रदर्शित

 करते  हैं  ।  हमें  सच्ची  भावना  से  इन  जातियों  के  उत्थान  और  विकास  हेतु  कार्य  करना  चाहिये  ।
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 क

 ब्रिटिश  राज  के  दौरान  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों
 के

 व्यक्ति

 पददलित  थे
 |

 अब  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  सरकार ने  आदिमजातीय  क्षेत्रो ंमें  उद्योग तथा  अन्य

 परियोजनायें  स्थापित  करके  एक  नई  स्थिति  पदा  कर  दी  है  ।  इन  बाँधों  तथा  wea  बहुपरियोजनीय

 परियोजनाओं  के  निर्माण  के  कारण  भारी  संख्या  में  अनुसूचित  श्रादिमजातीय  लोगों  को  विस्थापित

 कर  दिया  गया  है  ।  जब  मंत्री  महोदय  से  पूछा  जाता  है  कि  कितने  आरदिमजातीय  लोगों  को

 पित  किया  गया
 तो

 वह  कह  देते  हैं  कि  उन्हें  इसके  लिये  पूरव  सुचना  चाहिये  ।  इससे यह  सिद्ध

 होता  है  कि  सरकार  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लोगों  में  वास्तविक  रुची  नहीं  रखती  है  |

 श्री  स्केल  ने  प्रश्न  काल  में  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  उल्लेख  किया  था  ।  श्रासाम  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जो  आदिम  जातीय  लोग  रहते  वे  सब  ईसाई  हैं  ।  उन्हें  अच्छी  शिक्षा  दी  गई  है

 तथा  उनका  स्तर  हम  से  अच्छा  है  ।  मैं  ने  माननीय  मंत्री  से  कहा  था  यदि  इन  सब  विकास  सम्बन्धी

 कार्यों  पर  धन  बर्बाद  न  करके  हमें  अच्छी  शिक्षा  दी  तो  अधिक  अच्छा  क्यों  कि  अच्छी

 शिक्षा  दिये  जाने  पर  अन्य  बातें  स्वयं  ठीक  हो  जायेंगी  ।  आसाम  सरकार  से  भी  मैं  यही  कहता  रहा

 हूं  और  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  यही  अनुरोध  करता  रहा  हूँ  कि  अन्य  बातों  पर  धन  खर्च न  करके

 अच्छी  शिक्षा  का  प्रबन्ध  किया  जाये
 ।

 परन्तु  यह  खेद  की  बात  है
 कि

 इस
 बारे

 में  कुछ  नहीं  किया
 गया  है  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  बागबानी  तथा  रेशम  कीट  पालन  जसी  विकास  योजनाओं  पर  धन

 बर्बाद  न  करके  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लोगों  को  अच्छी  शिक्षा  दी  जानी  चाहिये  ।  यदि  ऐसा

 किया  जाता  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  कहना  चाहता  हुँ  कि  अनुसूचित  जातियां  तथा  भ्र तु सुचित

 आदिम  जातियां  उनकी  पूजा  करेंगी  ।  मैंने  प्रधान  मंत्री
 को  भी  लिखा  था  कि  हमारे  लोगों  में

 निराशा  की  भावना  क्योंकि  उन्हें  मंत्रिमंडल  में  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  मैं  ने  उन्हें  वह

 पत्र  भी  दिखाया  था  जिसमें  श्री  नेहरू  ने  लिखा  था  कि  समय  आने  पर  उन्हें  मंत्रिमंडल  में

 निधित्व  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  समय  कब  आयेगा  और  यदि  शीघ्र  ही  वह

 समय  नहीं  आता  है  तो  आपको  प्रत्येक  आदिम  जातिय  क्षेत्र  में  उसी  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़ेगा  जिसका  कि  इस  समय  कुछ  क्षेत्रों  में  करना  पड़  रहा  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  मैदानों

 के  आदिजातीय  लोग  आसाम  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के आदिम  जातीय  लोगों  से  नहीं  हैं

 यदि  आप  उनके  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  करते  हैं  तो  आपकों  विकट  समस्या  का  सामना  करना

 पड़ेगा  ।

 जहां  तक  सेवाओं  का  सम्बन्ध  है  '  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रे  रियों  की  सेवाओं  में  बहुत  कम  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  पदों  का  आरक्षण

 होते  हुए  भी  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  प्रथम  श्रेणी के  पदों  में  अनुसूचित  जातियों  को  केवल  2.21

 प्रतिशत  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  0.65  प्रतिशत  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  में

 सुचित  जातियों  को  2.95  प्रतिशत  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  0.38  प्रतिशत  प्रतिनिधित्व

 प्राप्त  है  ।  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  में  साक्षरता

 में  अन्य  लोगों  की  तुलना  में  कम  वृद्धि  हुई  है  ।  सुवर्ण  हिन्दू  शिक्षित  अनुसूचित  आदिम  जातीय

 व्यक्तियों  की  समस्याओं  को  समभने  को  तेयार  नहीं  है  ।  चूंकि  ये  लोग  गरीब  परिवारों  के  होते

 इस  लिये  ठीक  तरह  से  बोलना  और  व्यवहार  करना  नहीं  जानते हैं  ।  इनमें  हीनता  की  भावना  भी

 होती  है  तथा  इस  लिये  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आदि  में  ऊंचे  पदों  के  लिये  अन्य  लोगों  का

 बला  नहीं
 कर

 सकते  हैं
 ।  इस

 लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  आप  समूचे देश  की  प्रगति  चाहते  हैं
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 25  1891
 अनुदानों  की  मांगें

 किन

 तो  इन  लोगों  के  विकास  के  लिये  विशेष  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिये  और
 इनके  साथ  न्याय  किया

 जाना  चाहिये  |

 श्री  क०  लकप्पा  :  यह  कहने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  कि

 इस  समय  हमारे  देश  में  मठों  तथा  गिरजाघरों  का  राज  है  ।  हमारा  ढांचा  प्रजातंत्रात्मक  नहीं

 परन्तु  इन  मठों  ने  हमारे  समाज  का  ढांचा  इस  प्रकार  का  बना  दिया  है  जिसमें  ऊंची  जातियों  वाले

 लोग  राज  कर  रहे  हैं  और  पददलित  कहे  जाने  वाले  व्यक्ति  कठिनाइयों  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  शंकराचार्य  की  कटु  आलोचना की  slag  प्रश्न  केवल  अकेले  शंकराचार्य

 का  नहीं  परन्तु  देश  में  कई  अन्य  ऐसे  स्वामी  जी  जो  अस्पृश्यता  और  घृणा  फैला  रहे  हैं  तथा

 जिनमें  श्री  गोलवालकर  भी  शामिल  हैं  ।  हाल  में  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  ने  एक  वक्तव्य  दिया

 है  जिसमें  ०  क  क  क  के  क  के

 Sbri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  On  a  point  of  order  Sir.  The  hoa.
 Member  has  said  that  Shri  Golwalkar’s  views  regarding  untouchability  are  similar  to  those
 of  Sankracharyya.  This  allegation  is  baseless.  Shri  Golwalkar  has  explained  his  views  very
 clearly  regarding  urtouchability  and  his  speech  has  been  published  in  to-day’s  Hindustan
 Times.  I  would  like  to  request  the  hon.  Member  to  read  that  speech.  It  has  been  published
 in  the  said  newspaper  that  on  being  asked  whether  he  would  use  the  RSS  to  end  untoucha-
 bility.  Mr.  Golwalkar  said  that  many  so  Called  untouchables  were  full  time  RSS  workers
 and  participating  in  the  community  dinners  held  from  time  to  time.  He  has  further  added.
 ध्या  do  not  believe  in  untouchability  and  have  been  working  with  the  help  of  the  entire

 organisation  to  end  it.”’

 This  allegation  is  being  levelled  for  achieving  political  gains.

 श्री  कठ  लक प्पा  :  हाल  में  ही  समाजवादी  नेता  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  जिनका  देश  में

 बहुत  आदर  किया  जाता  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तथा  उसके  प्रधान  श्री

 कर  घृणा  फैला  रहे  हैं  ।  यदि  यह  सच  नहीं  है  तो  श्री  गोलवलकर  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तथा

 जनसंघ  इसका  खण्डन  क्यों  नहीं  करते  हैं  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  992  से  340  तक  में  संवैधानिक  प्रतिभूतियां  दी  गई  परन्तु  इन

 प्रतिभूतियों  का  उपयोग  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  दबाने  के  लिये

 किया  गया  है  न  कि  उनका  विकास  करने  के  लिये  ।  स्वतंत्रता  के  22  वर्ष  बाद  आज  भी  अनुसूचित

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़ी  हुई  जातियों  के  करोड़  लोग  अब  अधिकारों

 के  लिये  लड़  रहे  अवसर  की  समता  नहीं  है
 ।

 जाति  तथा  रंग
 का

 कलंक  अभी  तक  विद्यमान  है
 ।

 ब्राह्माण  कोई  भी  व्यवसाय  करने  पर  अपवित्र  नहीं  सभा  जाता  परन्तु  गर  ब्राह्मणों  को  वैदिक

 ढंग  से  पूजा  आदि  कराने  का  अधिकार  नहीं  इस  सारी  स्थिति  की  जिम्मेदारी  सरकार  पर  है  ।

 क्या  सरकार  इस  बात  की  जाँच  करेगी  कि  देश  में  कितने  स्वामी  जी  ऐसे  हैं  जो  अपने  को  अन्य

 लोगों  से  ऊँचा  बताते  हैं  ?  अस्पृश्यता  को  समाप्त  करना  कांग्रेस  सरकार  के  लिये  संभव  नहीं

 क्योंकि  काँग्रेस  स्वयं  इससे  अछूती  नहीं  है  ।  मैसुर  में  मांतानाला  शिवा  योगी  खुलेआम  अस्पृश्यता  का

 प्रचार  कर  रहे  हैं  और  काँग्रेस  के  प्रधान  श्री  नाजिलिगप्पा  उन  द्वारा  आयोग  किये  जाने  वाले  एक

 समारोह  का  सभापतित्व  करने  को  तयार  हैं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए  ।  1
 Mr,  Deputy-speaker  in  the  Chair,

 नन
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 Demands  for  Grants  Chaitra  25,  1891  (Saka)

 ि

 मेरे  राज्य  में  गैरी  में  एक  मठ  जो  अस्पृश्यता  का  प्रचार  कर  रहा  देश  में

 चाय  के  बहुत  से  एजेंट  हैं  जो  उनकी  विचार  धारा  का  प्रचार  कर  यहाँ  बहुत  से  ऐसे

 नितिन  दल  हैं  जो  स्वामियों  से  प्रोत्साहन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  उन  सब  राजनीतिक  दलों  पर  प्रतिबद्ध

 लगा  दिया  जाना  चाहिये  जो  अस्पृश्यता  तथा  घूरा  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  ऐसी  घटना  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  है  तथा

 जिसको  पढ़  कर  हर  व्यक्ति  का  सिर  शर्म
 से  भक  जाता  है  ।  उक्त  समाचार  पत्र  में  कहा  गया  है  कि

 दिल्‍ली  के  एक  गाँव  में  भगवती  नामक  एक  60  वर्षीय  वृद्धा  को  पंचायत  में  गया  और  उस

 पर  1.25  रुपये  जुर्माना  किया  गया  ।  उस  वृद्धा  का  अपराध  केवल  यह  था  कि  वे  सुधरे  हिन्दुओं  की

 प्राज्ञा  के  विरुद्ध  गांव  के  खेतों  में  चली  गई  थी  ।  वीजदपुर  ठाकरान  गांव  के  400  वर्ष  के  इतिहास

 में  ऐसी  घटना  कभी  नहीं  घटी  जो  इस  समय  घटी  है  ।  अतः  मैं  जानना  चाहता हुँ
 कि  अस्पृश्यता

 का  निवारण  कहाँ  किया  गया  है  ।  यह  घटना  एक  ऐसे  स्थान  पर  घटी है  जो  संसद  से
 केवल

 13

 मील  दूर  है  और  संसद  द्वारा  अस्पृश्यता  को  आपराधिक  अपराध  घोषित  किया  गया  है  ।  भगवती  के

 साथ  दो  हरिजन  महिलाओं  को  भी  दण्ड  दिया  गया  और  उनका  भी  अपराध  वही  था  |

 इसके  कुछ  दिन  बाद  पंचायत  द्वारा  ढोल  पीट  कर  यह  घोषणा  की  गई  कि  कोई  भी  हरिजन  खेतों

 में  नहीं  जा  सकेगा  ।  जब  संसद  के  निकट  भी  ऐसी  घटनायें  हो  रही  तो  इस  देश  से  अस्पृश्यता का

 किस  प्रकार  उन्मूलन  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारे  समाज  का  वर्तमान  ढांचा  इस  प्रकार  का  हो  गया  है  कि  कांग्रेस  ने

 चित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  केवल  मत  प्राप्त  करने  का  साधन  बनाया  हुआ

 मैं  श्री  बिड़ला  के  निर्वाचन  क्षेत्र  की  एक  नग्न  घटना  आपके  सामने  रखना  चाहता  हुं  |

 स्थान  के  गंगानगर  जिले  की  भादरा  तहसील  में  शनोदेवी  देवी  नामक  एक  23  वर्षीय  हरिजन

 महिला  के  साथ  चौधरी  निहाल  सिंह  नामक  एक  व्यक्ति  ने  19  ह  1969  को  बलात्कार  किया  ।

 शर्म  के  मारे  वह  महिला  अपने  बच्चों  सहित  कुएं  में  कूद  गई  और  आत्म-हत्या  कर  ली  ।  अपराधी

 अभी  तक  अबाध  रूप  से  घूम  रहे  हैं  प्रौढ़  वे  अपराधी
 *  *  *

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  शर्मा-श मं

 क्या  यह  कहना  सच  है  कि  हमारे  देश  से  छभाछात  समाप्त  हो  गई  सरकार

 को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिये  कि  हमारे  देश  में  कितने  मठ  छुग्नाछात  को  बढ़ावा दे

 रहे  हैं  और  उनकी  दायित्व  और  आस्तियाँ  क्या  हैं  ।

 श्री  क०  नारायणा  wa  :  छी  लकप्पा ने  एक  दर्दनाक  घटना  का  विवरण

 दिया  है  ।  इस  बारे  में  बताया  गया  है  कि  दोषी  व्यक्ति  *  *  थे  ।  ऐसे  कोई  साधन  नहीं  है  जिनसे

 यह  जाना  जा  सके  वह  व्यक्ति  कौन  था  ।  इस  मामले  में  उनका
 *  *

 उल्लेख  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्री क०  लक प्पा
 :
 कांग्रेस  सरकार  अब  भी  देश  पर  शासन  कर  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  इस  घटना  के  उल्लेख  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  सदस्य  ने  कथित  अपराधियों  के  अमुक

 अमुक  व्यक्ति  वहां  घूम  रहे  ऐसा  कहा  है  ।  जब  तक  वे  अपने  आरोप  के  अनुसार नाम  आदि  नहीं
 उनका  ऐसा  कहना  उचित  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्य  वाही  व्रत  से  निकाल  दिया  गया  ।
 *Expunged  as  ordered  by  Chair.
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 15  1969  अनुदानों  की  मांगें

 ह  mei

 Shri  Sheo  Narain  I  raise  a  legal  point.  He  did  not  say
 **  but  said  **.

 श्री  रा०  ह्०  बिड़ला  ।  यह  घटना  राजस्थान  में  गंगानगर  जिले  में  भद्रा  तहसील  में
 घटी  ।  जिस  महिला  ने  लज्जा  और  घृणा  के  कारण  अपनी  बच्चो  सहित  आत्म-हत्या  की  उसका

 नाम
 सन्तों  देवी

 था  ।  कुकमें  करने  वाले  पुरुष  का
 नाम  श्री  निहाल  सिंह  चौधरी

 था  ।  क्या  उसने
 *  *

 |

 TH  कोई  सूचना  नहीं  ।  कुछ  मास  पूर्व  भद्रा  में  चाना  में  श्री  हंसराज नाम  के  विधान  सभा

 सदस्य  ने  हरिजनों  को  आघात  पहुँचाया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रक।र  के  अपराध  के  बारे  में  सामान्य  आरोप  लगाया  गया है  ।  क्या

 आप  इसे  वापिस  लेंगे  ।

 श्री क०  लकप्पा  :  मैंने  कहा  था  कि  वह
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  HA  जानते  हैं  ?  इसे  कोई  भी  नहीं  जानता  |

 श्री  क०  लकप्पा  :  मैं  आपको  जानकारी  दे  दूगा  |  क्या  मन्त्री  महोदय  जांच  करायेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जांच  की  मांग  औचित्यपूर्ण  है  ।  उस  निर्वाचन-क्षेत्र  के  प्रतिनिधि

 सदस्य
 का  कथन  है  कि  कोई  पुरुष  वहाँ पर

 था
 ।  श्राप  इस  प्रकार का  सामान्य  आरोप  नहीं

 लगा  सकते  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (Khargone):  There  can  be  no  objection  to  the  holding  of

 enquiry.  These  Birlas  play  with  the  honour  of  the  poor  people.

 श्री  रा०  कज  बिड़ला  :  इनके  शब्दों  पर  आपत्ति  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  समझता हूं

 कि  सदस्य  ने  सामान्य  आरोप  वापिस  ले

 लिये

 जब  तक  जाँच  द्वारा  दोष  सिद्धि  नहीं  हो  आपको  अमुक  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  लेना

 चाहिए  ।  इसे  आपको  वापिस  लेना  होगा  ।

 Shri  R.  K.  Birla  In  case  the  member  means  what  he  said  on  Birlas,  he  must
 offer  applogy.

 उपाध्यक्ष महोदय  क्या  सदस्य  इसे  वापिस ले  रहे  हैं  अन्यथा  मैं  इसे  कार्यवाही  से  निकाल

 दूंगा  |

 श्री क०  लक प्पा :  मैंने  *
 *

 शब्द  का  प्रयोग  किया  था  ।  क्या  यह  शब्द  असंसदीय  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  अथवा  असंसदीय  यह  बात  विचारणीय  नहीं  हैं  ।  इसे

 वाही  से  निकाला  जाता  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  :  I  symbolize  the  words  ‘Birlas’  with  capitalists.  If  he  feels  it,  I
 withdraw  these  remarks.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  खेद  प्रकट  करने
 को

 तय  हैं
 ?

 श्री क०  लकप्पा
 :

 टेलीफोन  दवारा  सुचना  मिली थी  कि  वह  *
 *

 है
 ।  यदि  वह

 *  *

 है  तो  ae  चिन्ता  नहीं
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  बिना  आधार और  साक्षी  के  नाम  लेना  उचित  नहीं

 |

 Shri  Sadhu  Ram  (Phillaur)  :  It  is  illegal  to  mention  the  daughicrs  of  15  crore  men.

 उपाध्यक्ष  मैंने  उन्हें  खेद  प्रकट  करने  के  लिये  कहा  है  ।  मैंने  उन  शब्दों  को

 लने  का  आदेश  पहलें  ही  दे  दिया  है  ।

 श्री  सोम चन्द  सोलंकी  वह
 *  *

 नैतिक  पतन  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  इन  शब्दों  को  निकाल  दूंगा  |

 Shri  M.  S.  Vikey  (Mandla)  :  The  aboriginals  practise  three  ways  of  life.  The

 first  is  to  live  in  Jungle  on  the  produce  of  Jungle.  The  forest  laws,  as  changed  after  -ndepen-

 dence,  do  not  permit  them  to  live  on  fruites  and  other  produce  of  Jungle.  The  second

 means  of  their  livelihood  was  Animal-husbandary,  but  the  grazing  laws  have  created

 hinderances  in  this  also.

 Backward  agriculture  is  the  third  means  of  their  livelihood.  Aboriginals  are  addicted  to

 drinking  and  as  a  result  thereof  their  improved  lands  pass  on  to  the  Bankers  or  shopkeepeis.
 As  aremidial  measure  a  law  named,  ‘‘Land  regulation  Act  1966",  was  enacted.  The

 aboriginals  have  now  to  borrow  from  the  cooperative  banks,  which  have  been  empowered
 to  auction  the  lands  in  the  event  of  default.

 The  banks  do  not  advance  money  to  the  aboriginals  until  some  non-tribal  stands  surety
 for  them.

 According  to  the  Land  Revenue  Act  of  our  state,  if  a  farmer  cultivates  any  land  for

 two  years,  within  a  period  of  three  years  the  land  is  transferred  in  his  name.

 There  are  five  classes  of  aboriginals  in  Madhya  Pradesh,  one  is  Jhabuva,  a  Bhil  area

 where  one  murder  is  committed  everyday.  ‘There  are  two  Session  Judges  in  that  division.  N
 other  division  has  more  than  one  Session  Judge.  There  is  so  much  rush  of  work  in  these
 courts  that  hardly  murder  cases  are  disposed  of.  The  reasons  for  the  murders  are  that  these
 Bhils  are  desparate  in  life.  They  neither  have  lands,  nor  houses  nor  clothes,  There  is  a
 Research  Institute  in  the  area.  That  Institute  has  not  been  able  to  investigate  the  reasons  of

 murders  nor  the  reasons  for  non-transfer  of  lands.  No  body  is  able  to  snach  their  land  as

 they  keep  themselves  armed  with  bows  and  arrows.

 The  second  part  is  of  Bastar  where  firing  took  place  twice.  Our  research  Institute
 has  not  paid  attention  towards  this.

 It  is  a  fact  that  aboriginals  and  Harijans  of  that  region  are  the  backwardemost  in

 whole  of  India.  The  1210  in  their  possession  has  teek  trees  worth  50  crores  of  rupees.  There
 are  four  forest  divisions  yielding  about  3  crores  of  rupees.  The  forest  officials  drew  lines  in

 between  the  fields  of  these  z2boriginals.  The  high  officials  say  that  there  is  uo  harm  on
 account  of  these  lines.  But  the  subordinate  officers  harass  the  tribal  people.  One  of  our

 Youngman  was  killed  due  to  it.  I  visited  the  area  as  a  member  of  a  high  power  commission
 and  these  facts  are  the  result  of  the  investigations  made  there.

 In  the  absence  of  paper  maps,  the  aboriginals  are  being  befooled  and  their  lands  and

 teekwood  trees  are  taken  over.  Previously  they  were  being  exploited  by  the  king  and  when-
 ever  they  raised  their  voice  against  the

 injustice  they
 had  to  face  the  bullets.

 There  is  extreme  backwardness  in  the  area.  The  pregnant  ladies  have  to  go  to  woods

 ST,

 *अध्यक्ष  पीठ  के
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 upto  the  last  day  and  the  result  is  that  children  take  births  while  the  mothers  are  away

 performing  certain  tasks  and  the  children  are  named  after  the  task  the  mother  was  performing
 at  the  time  of  child  birth.  appeal  to  all  the  members  of  this  house  and  also  to  all  the

 citizen  cf  our  country  to  give  due  attention  toward:  aboriginal  ladies.

 It  is  fact  that  the  Christian  Missionaries  are  undertaking  relief  works  among  the

 adoriginals.  But  I  am  totally  opposed  to  the  conversion  of  our  people  by  these  Missionaries.
 The  aboriginals  are  against  the  four  classes  in  religon.  Due  to  this  opposition  they  withdrew
 to  mountains  and  Jungles.  The  Missions  have  opened  schools  and  allow  freeships  and

 scholarships.  These  services  are  appreciable.  But  the  large  scale  conversion  made  by  them
 is  bad.  During  the  British  regieme  there  were  only  86000  christians  in  Madhya  Pradesh
 whereas  their  number  has  increased  to  196000  in  ten  years  period.  The  reasons  for  this

 large  scale  conversion  should  be  thoroughly  examined.  Our  children  require  photos,  medical  and
 caste  certificates  and  the  villages  cannot  afford  money  required  for  this.  The  Missions

 arrange  for  them  all  these  things  free  of  cost  and  also  arrange  to  admit  their  children  into

 Missionary  colleges.  Becaure  of  all  this  our  youth  are  easily  converted.  The  research  institute
 should  investigate  the  reasons  for  this  large  scale  conversions.  Having  lost  our  land  and
 woods  we  are  now  loosing  our  religion  too.  I  have  been  expressing  my  belief  that  we  should.
 not  take  relief  from  Christian  Missions  if  it  compells  us  to  loose  our  religion.  The  Government
 should  make  al!  out  efforts  to  stop  these  conversions.

 The  crores  of  rupees  the  Government  have  been  allocating  for  the  benefit  of  aboriginals
 is  not  largely  being  used  for  them.  There  are  883  area  organisors  in  Aboriginal  Develop-
 ment  blocks  in  Madhya  Pradesh  and  the  Government  of  India  is  spending  10  lakhs  of  rupees
 on  each  black,  but  there  is  no  proper  supervision  over  it.  Arrangement  for  supervision
 Should  be  made  and  a  parliamentary  committee  should  be  sect  upto  see  that  the  money  is
 used  for  the  purpose  it  is  intended  for.

 Probably  a  sum  of  1-1/2  crores  of  rupees  was  allocated  to  the  State  Government  for

 establishing  cooperative  societies  and  Forest  Cooperative  Societies,  out  of  that  allocation
 a'sum  of  80  lakhs  of  rupees  is  missing.  Neither  the  State  Government  nor  the  Central  Govt.  is
 aware  as  to  what  has  been  done  with  it.  Lot  of  cereals  and  other  eatables  at  Kota

 co-operative  society  was  destroyed  as  orders  were  not  issued  for  its  distribution.  Similarly
 27000  quintals  of  cereals  supplied  through  America  in  Dhar  districts  is  rotting  in  the  absence
 of  orders.  Neither  the  Centre  nor  the  State  Government  own  the  responsibility  for  it.  This
 matter  should  be  investigate.  The  powers  of  the  parliamentary  commiitee  set  up  for  the

 purpose  should  be  er:hanced.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  अपना  उत्तर  कल  क्योंकि  आज  समय  समाप्त  हो

 गया  है  और  हमारे  पास  एक  ही  घण्टा  रह  गया  है  ।  अब  और  अधिक  समय  भी  नहीं  बढ़ाया  जायेगा

 क्योंकि  एक  घण्टे  से  अधिक  समय  पहल  ही  बढ़ा  दिया  गया  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है

 कि
 वे  केवल  पाँच-पाँच  मिनट  का  ही  समय  जिससे  कि  मैं  अधिक  सदस्यों  को  समय  दे  सकूँ

 ।

 Shri  Mahant  Diguijai  Nath  (Gorakhpur)  :  While  discussing  the  social  welfare,
 I  can  say  that  we  have  not  done  anything  for  the  betterment  and  uplift  of  scheduled  castes.

 We  have  caste  system,  we  have  four  Varnas-Brahman,  Kashtriya,  Vaishya,  and  Shudra-theory
 in  our  country.  But  I  may  say  that  no  body  was  born  as  a  Brahaman  or  Shudra,  he  was

 born  as  a  human  being  and  on!y  human  being,  but  the  society  make  him  so.

 I  do  not  agree  with  what  Shri  Shankracharya  of  Puri  has  said,  he  has  his  own  views.

 He  has  interpretted  the  religious  books  according  to  his  own  inclination.  Political  capital  is

 being  made  with  the  speech  made  by  the  Shankracharya  so  that  Hindu  Society  may  weaken.

 At  the  time  we  got  independence  the  Country  was  divided  into  two.  One  was  made  a  purely
 Muslim  State  and  the  other  a  Hindu  State.  The  people  criticise  sacred  places  (Mathas)  but  I

 can  say  these  are  not  aided  by  Peking  or  other  countries.  In  my  opinion,  Only  Hindus  can

 147



 Chaitra  25,  1891  (Saka) Demands  for  Gtam,

 th

 save  the  Country.  It  is  convention  of  our  Country  that  people  get  inspiration  from  these

 mathas,  they  do  not  create  untouchability  but  we  people  have  created  this.  There  are  our

 leaders  who  have  spread  the  caste  system,  they  give  tickets  to  contest  for  elections  on  the  basis

 of  caste.  They  even  do  not  think  as  to  how  they  should  .improve  their  economic  conditions.

 There  we  should  first  of  all  take  steps  to  improve  the  economic  conditions  of  the  scheduled
 castes  and  other  backward  classes  country  as  a  whole.  Hinduism  is  nota  religion,  it  is  a  Nation

 and  we  must  be  loyal  to  our  Nation,  arid  only  then  country  can  make  development,

 Shri  Sadbu  Ram  (Phillaur)  :  While  I  support  the  demands  of  the  department  of

 Social  Welfare  I  wantto  say  that  the  demands  are  not  enough,  these  should  have  been  more.

 Government  advocating  the  slogan  of  socialistic  pattern  of  society  has  not  teen  able  to  improve
 the  lot  of  the  scheduled  castes  in  the  last  twenty  years  to  the  extent  it  should  have  been  done.

 Government  cries  much  to  uplift  the  conditions  of  Har‘jans  but  does  little.  For  example  take

 the  matter  of  scholarship.  The  Schedule  Caste  studerts  do  not  get  scholarship  in  time.

 Government  do  not  give  them  enough  amount  of  scholarship  in  view  of  the  present  day  econo-

 mic  They  are  getting  employment  even  from  reserved  quota.  Not  a  single

 Department  of  the  Government  has  not  even  realised  to  fill  the  vacancies  arising  under  reserved

 quota  for  scheduled  caste  candidates.  Government  is  not  taking  any  steps  to  see  this  matter.
 Rather  Government  replies  to  our  representations  that  suitable  candidate  was  not  available.

 Seeing  this  state  of  affairs  and  attitute  of  our  Gove:nment  we  can  say  that  there  is  not  only  one
 but Shankaracharya,  thousands  of  Shankaracharyas  are  there  who  are  bent  upon  to  go  on

 doing  harm  to  the  scheduled  castes  and  Scheduled  tribes.

 Regarding  0 :5घ1' 01111 11  of  land  to  the  landless  people  I  can  say  that  this  matter  has  not
 been  decided  even  to  day.  Poor  Harijans  are  dying  of  hunger.  4ntouchability  has  increased
 in  India,  and  there  arc  people  who  advocate  untouchability  quoting  references  from  Religious
 Books,

 I  request  Government  to  look  into  our  grievances.  We  bave  many  times  requested  that
 there  should  be  a  separate  Union  Ministry  for  Scheduled  Castes  with  a  Minister  of  cabinet

 rank  as  ils  incharge.  again  request  Government  to  eradicate  untouchability  and  strict

 punishment  should  be  given  to  those  like  the  51181.0 21200.0 817.0 2.0  who  advocate  that  untouch  ability
 is  justified  in  Hindu  religion  and  in  case  Government  is  not  able  te  check  this  act  of  the
 Hindus  then  we  will  have  to  settle  this  matter  with  the  Hindus  of  our  own  accord.

 श्री  ठद्  Wo  परमार  समाज  कल्याण  मंत्रालय  की  माँगों  को  लकर  हम प्रति

 as  हरिजनों  की  समस्या  पर  विचार  करते  तथा  छूआछूत  को  मिटाने  तथा  उनकी  दशा  को

 रने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार  करते  हैं  कि  इस  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ।

 श्री  mister गौड़  पीठासीन  हुए  ।

 |  Shri  Gadilingana  Gowd  in  the  Chair.
 ]

 परन्तु  यह  चर्चा  वक्तव्यों  तक  ही  सीमित  रहती  है
 ।

 मांगों  के  पास  हो  जाने  के  पश्चात  इनकी
 दशा  पर  कोई

 भी
 ध्यान  नहीं  देता

 और  यही  मुख्य  कारण  है  कि  हरिजनों  की  दशा को  नहीं  सुधारा
 जा  सका  तथा  छुआछूत  को  मिटाया  नहीं  जा  सका  ।

 इस  विभाग के  अनुभागों में  से  एक  का  काय
 देश  में  से  छूआछूत  को  मिटाना है  ।  इस

 कलंक  को  हमें  अपने  माथे  से
 जितना  शीघ्र  हो  सके  मिटाना  चाहिए  ।  छुआछूत  अध्यादेश  1955  के

 अन्तर्गत  छुआछूत  विधायें  अपराध  होने  पर  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छुआछूत  उग्र  रूप  में  फैली  हुई

 है
 ।

 मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  पुलिस  विभाग  ने  इस  अघिनियम  के  TITT  कितने  मुकदमे  दायर
 किए  हैं  ?  गुजरात  राज्य  में  नशाबन्दी  के  अंतगर्त  मुकदमे  दायर  किए  जाते  हैं  परन्तु  छुआछूत नियम  के  अंतगर्त  एक  भी  मुकदमा  दायर  नहीं  जाता  ।  अहमदाबाद  में  कपड़े  के  मिलों
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 केवल  बुनाई  विभाग  को  हरिजनों  का  प्रवेश  वर्जित है  ।  पुलिस  अधिकारी
 भी  हरिजनों

 को  अपमान  जनक  शब्दों  में  गाली  देते  हैं  ।  मैंने  एक  उदाहरण  लग  मग  एक  मास  पहले  दिया  था  कि  एक

 हरिजन  बालक  को  नंगा  करके  उसको
 गलियों

 में  घुमाया  गया  और
 उसके

 पीछे  ढोल  बजाए गए

 जिसके  विषय  में  मैंने  गुजरात  के  मुख्य  मन्त्री  से  कहा कि  इस  मामलें  की  जांच  कराई  जाए  तथा
 अपਂ

 राधी  पुलिस  अधिकारी  को  दण्ड  दिया  जाए
 ।

 परन्तु  आश्चर्य  की  बात  है  कि  मुख्य  मन्त्री  ने  बताया

 है
 कि

 ऐसी  घटना  घटी  ही  नहीं
 |

 जहाँ  ऐसा  अन्याय  है  वहाँ  पर  ये  बेचारे  हरिजन  अपने  दुःख  किससे

 कहें
 ।

 अभी  हाल  ही  में  शंकरा चा यें  ने  अपने  वक्तव्य  में  छुआछूत को  जायज  बताया  है  तथा  उन्होंने

 कहा  है  कि  कानून  धम  का  मागं  दर्शन
 न

 करे
 ।

 इसके  पश्चात्‌  अन्य  भ्रमणकारी  पुरुषों  ने  भी  इसी  वक्तव्य

 के  पक्ष  में  अपने  art  भाषण  दिए  हैं
 और  देश

 की  स्थिति को  कलुषित  किया  है  मैं  सरकार से

 पूछना  चाहता  हूँ  कि  इस  प्रकार  से  छूआछूत  को  फलाना  क्या  हमारे  संविधान  तथा  छुआछूत

 नियम  के  अंतगर्त  भ्रपराध  नहीं  और  यदि  है  तो  सरकार  श्री  शंकराचार्य  तथा  उनके  विचारों  के

 सैनिकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  करने  जा  रही  है  ?  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  सरकार  को  चाहिये  कि

 छुआछूत  को  मानने  वालों  के  खिलाफ  अदालती  कार्रवाई  और  उन्हें  दण्ड  दे  ।

 शंकराचार्य  ने  जिस  समय  अपने  वक्तव्य  में  अस्पृश्यता  ar  समन  उस  समय  पुलिस

 वहां  उपस्थित थी  ।  शंकराचायं  का  यह  हस्ती  पनीय  अपराध  था  और  पुलिस  को  उन्हें उसी
 समय

 गिरफ्तार  कर  लेना  चाहिए  था  ।  क्या  सरकार  ने  उन  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 की  है  ।  महात्मा  गांधी  की  जन्म  शताब्दी  मनाई  जा  रही  है
 ।

 इस
 समय  तो  अस्पृश्यता के  उन्मूलन

 के  लिए  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।  उड़ीसा  विधान  सभा  में
 स्वतंत्रता

 दल  के  नेतृत्व  में  शंकराचार्य

 के  वक्तव्य  की  भत्ता  करते  हुए  संकल्प  पारित  किया  है  ।

 हरिजनों  के  पास  कृषि  भूमि  नहीं  है
 ।

 वे  अधिकांश  में  खेतीहर  मजदूर  हैं
 ।

 ऐसे  नियम

 मान  है  जिनके  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लोगों  को  कृषि  भूमि

 दी  जा  सकती  है  परन्तु  ग्राम  पंचायतें  उन्हें  क्रियान्वित नहीं  कर  रही  जो  भूमि  गाँव  में  फालतू

 होती  उसे  ग्राम  पंचायत  भूमिहीन  हरिजनों  को  न  देकर  गोचर  भूमि  में  परिवतित  कर  देती  है  ।

 एक  ऐसा  आयोग  बनाया  जाना  चाहिए  जो  भू  मिसरों  से  फालतू  भूमि  लेकर  तथा  वन  और  गोचरों

 की  भूमि  को  कृषि  भूमि  में  बदलकर  उसे  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  लोगों  को

 देने  का  काम  करे  |  उनकी  आवास  सम्बन्धी  समस्या भी  बड़ी  शोचनीय  है  ।  उन्हें  ऐसे  स्थानों पर

 रहना  पड़ता  है  जो  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं  ।  उन्हें  गृह-निर्माण  के  लिए  सरकार  की  ओर  से

 आर्थिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए ।  पी०  डबल्यू०  आर०  योजना  संख्या  219  पुनः  चालू  की

 जानी  चाहिए  ।

 सरकारी  सेवा  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  लोगों  की  पदोन्नतियों

 और  उन्हें  सरकारी  नौकरियां  मिलने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सरकारी  सेवाओं  में

 उनके  लिए  सुरक्षित  स्थान  भी  उन्हें  नहीं  दिये  जाते  ।  सरकार  भी  इस  तथ्य  से  अवगत  है  परन्तु  कोई

 समुचित  कार्यवाही इस  दिशा  में  नहीं  की  जा  रही है  ।  यद्यपि  गत
 वर्ष  माननीय

 मन्त्री  श्री  अशोक

 मेहता  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  तत्सम्बन्धी  स्थिति  में  सुधार  होगा  परन्तु  अभी  तक  स्थिति

 ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  है  ।  अनुसूचित  जाति  शरर  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  लोगों  की  गोपनीय

 रिपोर्ट  खराब  कर  दी  जाती  है  और  उन्हें  पदोन्नति  के  अवसर  नहीं  दिये  जाते  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गस  आयोग जैसे  सरकारी  विभागों  में  तो  उनके  लिए  स्थान  भी  सुरक्षित  नहीं  एक
 प्रश्न

 के
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 उत्तर  में  सभा  में  बताया  गया  था  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  प्रथम  श्र  णी  के  436

 कर्मचारियों  में  केवल  2.  जाति  के  कमंचारी  हैं  ।  कोयली  तेल  शोधक  कारखाने  में  प्रथम

 श्री  161  में
 एक  भी  aware

 अनुसूचित
 जाति  या  अनुसूचित  आदिम  जाति  का

 नहीं  है  इस  समय  इन  जातियों  में  अनैक  योग्य
 और  अहंता-प्राप्त  लोग  परन्तु  उन्हें  अवसर  नहीं

 दिये  रहे  हैं
 ।

 अप  ने
 अधिकारी  से  अपनी  कठिनाइयों के  निवारण

 के  लिए  अनुरोध
 दिलाने के  स्थान  पर  उसके  विरुद्ध  विभागीय जाँच  करवाई

 जा  रही  है  ।  जातियों  कमंचारियों  को  तंग  किया  जा  रहा  है
 ।

 उनकी  पदोन्नति

 आदि  के  बारे  आदेश
 और

 परिपत्र
 आदि

 जारी  तो  कर
 दिये

 जाते  हैं  परन्तु  उन्हें  क्रियान्वित नहीं

 किया  जाता  ।

 अन्त  में  मैं  केन्द्रीय  समज  कल्याण  बोर्डे  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता हूँ  ।  इस  मंत्रा

 लय  के  अनुदान  OO  प्रतिशत  भाग  इस  ats  के  लिये  नियत  किया  जाता  है  ।  इस  बोर्डे  का  लेखा

 जोखा  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  ats  की  स्थापना  के  समय  1953  में  यह

 सरकारी  संस्था  फिर  सरकारी  संस्था  के  रूप  में  यह  चलती  रही  ।  अब  ऐसा  सुना  जा  रहा

 है  कि  यह  एक  गेर  सरकारी  संस्था  के  रूप  में  काय॑  करेगी ।  क्या  सरकार  इसे इस  रूप  में  भी  सहा

 यतानुदान  देगी  ?

 श्री  क०  नारायण  राव  )  हमारे  देश  में  कुछ  ऐसे  वग  हैं  जो  सामाजिक  दृष्टि

 से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उन्हें  ताने  श्रे  शियों-अनुसूचित  अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  में  विभक्त  कियां  गया  है  ।  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  हमारे  संविधान  में  उपबन्ध

 रखे  गये  हैं  ।  जाति  प्रथा  के  कारण  हमारे  देश  में  कुछ  लोग  सामाजिक  दृष्टि  से  हीन  माने  जाते  हैं  ।

 ऐसे  लोगों के  साथ  सामाजिक स्तर  पर  अन्याय  होता  है  ।  उनकी  उपेक्षा  की  जाती है  ।  ऐसे  लोगों

 को  सामाजिक  न्याय  चाहिए
 ।

 मैं  सामाजिक  न्याय  पर  ही  अधिक  बल  देना  चाहता  हूँ  ताकि

 सरकार स्प  लोग  उस  पर  ध्यान दें  ।

 अनुच्छेद
 19  में  हितों  की  रक्षा  का  उपबंध  किया  गया  है  ।  समता  के  खंड  के  अतिरिक्त

 राज्य  सरकारें  भी  सामाजिक  औरਂ  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  के  लिए  अन्य  प्रकार  की  सुविधाएँ

 सुरक्षित  कर  सकतें  हैं
 ।

 अनुच्छेद
 16  में

 पिछड़े  वर्गਂ  और  अनुच्छेद  46
 में  राज्य  द्वारा

 पिछड़ें  लोंगों  पर  विशेष  ध्यान  देंने  का  उल्लेख  है  ।  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिम

 जातियों  का  सम्बन्ध  इनके  लिए  तो  एक  विशिष्ट  संस्था  की  व्यवस्था  है  परन्तु  अन्य  पिछड़े  वर्गों

 के  लिए  राष्ट्रपति  अनुभव  340  के  अन्तगंत  पिछड़ी  जाति  आयोग  नियुक्त  कर  सकता  जो  उनकी

 स्थिति  को  सुधारने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगा  ।  काका  कालेलकर  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 गई  थी  ।  में  जाति  के  आधार  की  बात  को  छोड़कर  आर्थिक दशा  के

 पिछड़ेपन  आधार  सुभाव  दिया  गया  है  ।  एक  ओर  जाति  प्रथा  को  तोड़ने  के  लिए

 किया  जा  दूसरी  MIT  सरकार  ने  श्रमिक  स्थिति  को  आधार  मान  लिया  है  ।  वास्तव

 में  पिछड़ेपन  का  आधारित जाति  ही  होनीਂ  चाहिए ।  इस  समस्या  के  बारे  में  सरकार  की  पकड़

 ही
 गलत

 है
 ।  इससे  समता -खंडਂ  का  प्रभाव ही  समाप्त हो  जाता  है  ।  राष्ट्रपति  ज्ञापन में  यह

 स्वीकार  गया है  fe!
 1६६  a4  पी

 हम  इस  समस्या  पर  पुनर्विचार  ।'  साथ  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों  को  ऐसे  आदेश  दिये  हैं  कि  वे  विंमान  अनुसूची  के  अनुसार  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों
 को  हर  समय  सहायता  शौर  सुविधाएँ  प्रदान  करें  ।
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 अनुदानों  की  मांग
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 स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्व  प्रेशर  जों  ने  भी  सामाजिक  she  से  पिछड़ें  वर्गों  की  सूची  तयार  की
 थी  |  परन्तु अब

 अपनी  सरकार  आधिक  स्थिति  को  सामाजिक  शर  there  पिछड़ेपन  का

 आधार  मानने  के  आदेश  दे  दिये  हैं
 ।

 इनके  अनुसार  जिस  परिवार  की  वार्षिक  आप  1500
 रुपये  से

 कम  है  वह  सामाजिक  और  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  माना  जायेगा  ।  ऐसा  करके  संविधान
 के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  ।  जो  विशेषाधिकार  किसी  एक  वर्ग  के  लिये  संविधान
 में  निश्चित  किये  गये  अब  उन्हें  दूसरे  वर्ग  को  दिया  जा  रहा  है  ।  झ्रार्थिक  दृष्टि  से  पिछड़ापन

 सामाजिक
 या

 आक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़ेपन  से  एकदम  भिन्न  है
 ।  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  परन्तु

 सामाजिक  दृष्टि  से  उन्नत  परिवार  की  स्थिति  आधिक  दृष्टि  से  उन्नत  परन्तु  सामाजिक  दृष्टि  से

 पिछड़े
 हुए

 परिवार  की  स्थिति  बिल्कुल  मिन है
 ।  अनुच्छेद  15  में  ere  रूप  से  उल्लिखित है  कि

 सामाजिक  और  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  विशिष्ट  प्रकार  के  उपाय  किये

 जाने  चाहिए ।  माननीय  मन्त्री  इस  ओर  ध्यान  दें  ।

 मैं  सम्मानजनक  उच्चत्तम  न्यायालय  से  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  चित्रलेखा  निराले

 भौर  बालाज़ी  निसाँक  पर  पुनर्विचार  करे  ।  अनुच्छेद  15  और  16  में  समता  की  बात  कही  गई

 यदि  संविधान  के  उपबन्धों  को  ऐसे  समाज  पर  लागू  किया  जो  ऊँच-नीच  की  भावना  से

 ओत-प्रोत  जिसमें  सामाजिक  और  शिक्षा  की  दृष्टि  से  समता  नहीं
 '

 तो  समाजगत  विषमता

 निरन्तर  बढ़ती  ही  जायेगी  ।  आर्थिक  स्थिति  को  पिछड़ेपन  का  आधार  मानने  से  भी  सामाजिक

 पिछड़ापन  बढ़ेगा  at  ।  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  हैकि  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  साथ  जो

 अन्याय  किया  गया  उसे  वह  दूर  करे  ।

 Shri  Atam  Das  (Morena)  :  As  Jong  as.  the  caste:  system  and  the  'फाा/0एटॉ18 11117
 continue  nothing  will  uplift  the  society.  In  November  1922  the.  reformists  set  up  a  committee
 to  eradicate  the  caste  system  from  the  society.  Mahatma  Gandhi  also  constituted  a  Harijan

 Ulplift  Society.  But  all  these  institutions  stopped  working  after  a  limited  pericd.  We:are  unfortunate
 in  the  sense  that  we  get  excited  on  petty  matters  like  Shankracharya’s  statement,  but  we  never
 care  for  such  tragic  incidents  as  the  burning  of  live  people  or  forcing  naked  woman  to  make
 round  of  villages.  It  is  due  to  the  fact  that  we  have  last  our  self-respect  and  we  have  lost

 self-respect  on  account  of  our  being  down-trodden  far  centuries: -

 In  Commission’s  report  a  number  of  recommendations  have.  been  made.  If  these  are

 implemented  by  Government  honestly,  the  Harijan  problems  wil!  be  solved  in  notime.  The
 fact  is  that  the  recommendations  made  in  the  Report  of  the  for  sch  duled
 castes  and  Scheduled  Tribes  are  never  implemented.  I,  therefore  make  an  ‘appeal  thate  such

 Tecommendations  should  be  implemented  soon.

 at  कातिक  उरांव  :  मैं  समाज
 मंत्रालय

 मांगों  का  समर्थन

 करता  हूँ  ।  समाज  हरिजनों  और  आदिम  जातियों  के  सुधार  के  बारे  में  कई  बातें  कही

 जा  सकती हैं  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के
 बाद

 अपने  आप  को

 भारतीय  कहने  में  लज्जा  अनुभव  करते  हैं  ।  अधिक  धिक  जातियां
 तथाਂ  अनुसूचित

 चित  जातियाँ  सामाजिक अधिकारों
 के

 जातियाँ  अस्तित्व  में  आती  जा  रही  अनूरु

 लिए  dag  कर  रही  उन्हें तो
 उनके  मूल

 और  सरकार  ने  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया  उसकी
 औचित्य  भी  ति पादित  नहीं

 किया है

 संविधान
 के

 अनुच्छेद  15  में  यह  लिखा  कि  eva
 श
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 स्थान  के  आधार  पर  किसी  के  साथ  भेद-भाव  नहीं  करेगा  ।  इसमें  शब्द  विचारणीय  है  |

 इसका  तात्पयं  यह  है  कि  उपरोक्त  आधार  पर  तो  भेद-भाव  किया  ही  नहीं  जा  सकता  ।  अन्य

 आधार  जसे  आधिक  स्थिति  आदि  के  आधार  पर  वह  किया  जा  सकता  संविधान  में  ऐसे

 उपबन्ध  करने  का  आशय  यह  था  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  हितों

 की  उन्नत  जातियों  के  हितों  के  मुकाबले  में  रक्षा  की  जा  सके  ।  इसी  आशय  की  पूर्ति  के  लिए  संविधान

 आदेश  1958  जारी  किया  गया  था  ।  मु  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 ऐसी  व्यवस्था  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए  नहीं  है  ।

 इससे  आगे  अनुच्छेद  46  में  उपबंधित  है  कि  राज्य  मुख्य  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और

 आदिम  जातियों  के  तथा  गौण  रूप  से  समाज  के  अन्य  पिछड़े  लोगों  के  आधिक  और  शिक्षा  सम्बन्धी

 हितों  की  विशेष  रूप  से  रक्षा  करेगा  और  उन्हें  सामाजिक  अन्याय  तथा  शोषण  से  बचायेगा  ।  इसका

 अभिप्राय  यह  है
 कि  वे  लोग  जो  आधिक  या  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़ें  हुए  उनके  हितों  की  रक्षा

 की  राज्य  पर  होगी  ।  परन्तु  इस  प्रकार  के  जो  लोग  अपना  घने  परिवर्तन  करके  ईसाई

 बन  गये  उनका  श्रमिक  और  शैक्षिक  स्तर  अन्य  लोगों  की  अपेक्षा  अधिक  ऊँचा  है  ।  होकर  आयोग

 के  प्रतिवेदन  से  भी  यह  बात  प्रमाणित  होती है  ।  जिन  आदिम  जातियों  ने  ईसाई  धर्म  अपना

 लिया  वे  ही  श्रीराम-जातियों  को  मिलने  वाले  लाभों  का  90  प्रतिशत  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और

 शेष  आदिम  जातियों  को  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  उदाहरणार्थ  4500  मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियों

 में  से आदिम  जातियों  को  केवल  400  छात्रवृत्तियाँ  मिली  जब  कि  ईसाई  आदिमजातियों  को  4100

 छात्रवृत्तियां  मिली  है  ।  सरकारी  सेवाओं  में  90  प्रतिशत  अवसर  भी  इन्हें  ही  प्राप्त  होते  हैं  ।  इसी

 प्रकार  अखिल  area  सेवाओं  में  ईसाई  धर्मावलम्बी  अनुसूचित  जाति  अथवा  आदिम  जाति  के  लोग

 75  प्रतिशत हैं  जबकि  उनकी  जनसंख्या  5.53  प्रतिशत  है  ।  मेरा  सभा  से  अनुरोध है  कि  वह  मेरी

 बात  का  केवल  आशय  समय  उसे  अन्यथा  न  पम भे  ।

 अन्य  कई  प्रकर से  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  पश्चिमी  बंगाल के  एक  अनुसूचित

 अ  दिन  जाति  के  लिए  सुरक्षित  निर्वाचनक्षेत्र  से  एक  आंग्ल-भारतीय  ने  चुनाव  लड़ा  और  वह  सफल

 हुआ
 |  बिहार में  एक  भारतीय ईसाई  सुरक्षित  स्थान  से  चुना  गया  ।  इसके  अतिरिक्त एक  weeds

 दल  का  एक  नेता  भी  सुरक्षित  निर्वाचन-क्षेत्र से  चुना  गया  ।  क्या  गृह
 मंत्रालय

 ने  इस बारे में
 कोई  जाँच  पड़ताल की  है  ।  अन्त में  मेरा यह  अनुरोध है  कि  भ्रनुच्छेद  342  में  इस  आशय

 का

 संशोधन  फिया  जाये  कि  ऐसा  कोई  भी  cafes  जिसने  घर  परिवर्तन  कर  लिया है  या  जिसका

 आदई्दिमजातीय धर्मं  नहीं  वह  अनुसूचित  आदिम  जाति  का  सदस्य  नहीं  सभा  जायेगा ।  मेरा

 विधि  मंत्री  से  यह  निवेदन  है  कि  वह  इस  दिशा  में  शीघ्र  ही  कार्यवाही करें  ।

 Shri  Shinkre  (Panjim)  :  I  remember  one  episode  ofthe  time  of  the  French
 Revolution.  A  procession  of  people  demanding  bread  passed  by  the  side  of  Queen  Palace.
 She  has  said  after  hearing  the  noise  of  the  procession  that  if  there  is  no  bread  to  eat,  people
 Should  eat  cakes.  I  mean  to  say  that  there  are  a  number  of  tribal  people  in  India  also  who
 have  not  seen  breads  as  well  as  cakes.  I  wanted  to  say  many  things  about  the  tribal  people  of
 Goa  but  I  am  constrained  to  speak  about  some  rare  tribes-Jharwa,  Ongi  Shompen  and
 Andmani  lhving  in  Andman  and  Nicobar  Islands.  It  is  said  that  Jhabuva  tribe  consists  of

 200  or  300-400  people.  The  name  of  this  tribe  has  not  been  mentioned  even  in  the
 census.  The  people  of  this  tribe  have  not  seen  bread.  The  Members  of  this  House  are
 ignorant  about  such  tribes.  Our  Go  vernment  should  pay  special  attention  to  protect  such tribes.  The  fund  given  by  the  Central  Government  for  the  development  of  Andman  and
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 Nicobar  Islands  should  be  spent  for  improving  the  condition  of  these  tribes.  Government

 their 1ould  come  in  direct  contact  with  these  people  and  help  them  in  improving
 condition

 Shri  M.  Solanki  (  Gandhinagar )  Sir,  today:  Harijans  and  tribal  people  are
 and  food.  The  reservation  for In  need  of  three  things  education  housing,  these

 people  should  be  increased  from  12  per  cent  to  20  percent.  The  amount  ,  of.  scholarship ye
 should  be  increased  from  Rs.  25/-  per  month  to  Rs.  50/-;per  month.  Those  Harijan  or
 tribal  students,  who  obtain  60  or  70  per  cent  marks,  should  not  be  allowed  to  avail  chance

 under  reservation

 The  land  lying  surplus  with  the  Gram  Panchayats  is  not  being  allotted  to  Harijans  or
 tribal  people  Such  land  is  converted  in  pastures.  A  resolution  to  this  effect  is  passed  by
 Majority  in  Gram  Panchayat  Therefore,  Government  should  make  a  law  in  this  respect  so
 that  such  land  may  be  given  to  Harijans  or  tribal  people  At  some  places  these  people  are
 not  allowed  to  take  water  from  water  storages.  Government  should  forcibly  do  these  things  so
 that  harijans  can  take  water  from  them

 Harijans  and  tribal  people  have  been  living  in  India  since  pre-historical  period.  So

 they  should  be  given  all  rights,  so  that  they  may  enjoy  the  fruits  of  independence.  The  period
 of  reservation  for  them  should  be  increased  to  30  years.

 The  untouchability  has  been  abolished  legally  Yet  people  like  Shankracharya  speak
 in  support  of  untouchability.  Such  people  should  be  arrested  and  executed  in  the  courts  of
 law.  Shankracharya  should  not  be  exception  to  irrespective  of  the  fact  that  he  is  religious
 head

 Sir,  Harijans  are  denied  the  exercise  of  their  rights  Government  should  make  suct
 efforts  as  will  confer  all  rights  on  them.  All  rights  should  be  made  available  to  them  in  free
 India.  We  have  been  waiting  for  a  time  when  a  man  will  be  looked  at  with  human  eyes
 and  not  with  eyes  of  rzligion  When  a  man  will  be  considered  a  man  and  nothing
 else

 Shri  Kureel  (Ramsanechighat)  Mr.  Chairman,  to  day  we  are  discussing  the
 demands  of  the  Department  of  Social  Welfare  with  which  the  question  ofthe  Scheduled
 castes  and  scheduled  Tribes  is  also  attached.  No  doubt  that  Government  have  done  something

 o  improve  the  condition  of  these  castes  and  tribes.  While  making  efforts  for  their  uplift,  Govern-
 ment  should  give  serious  consideration  to  the  fact  that  most  of  them  do  not  own  their  own
 houses  Central  Government  should  make  a  comprehensive  plan  for  their  rehabilitation
 1.  to  give  them  houses  which  they  call  their  own.

 Itis  a  known  fact  that  Government  has  done  considerable  work  in  educational  fleld
 Scholarships  and  freeships  are  given  to  Harijan  students.  In  this  context  I  want  to  suggest
 that  rates  of  scholarship  fixed  in  195°-54  are  insufficient  in  these  days  of  increased  dearness.
 The  rates  should  be  increased  to  at  least  Rs.  50/-  per  month  The  income  ceiling  of  parents
 of  students  for  getting  scholarship  should  be  increased  from  Rs.  500/-  to  Rs.  750/

 In  regard  to  the  reservation  in  services  I  want  to  say  that  our  reserved  quota is  nowhere
 fulfilled  On  the  other  hand  peop'e  say  that  sincere  efforts  are  being  made  to  give  more

 posts  to  these  people  in  services  and  millions  of  rupees  are  being  spent  on  it.  It  is  true  to
 some  extent.  The  reality  is  thatthe  amount  allotted  forthis  purpose  is  not  utilized

 properly.  There  are  a  number  of  offices  will  a  large  number  of  staff  who  dea!  with  this
 matter.  large  sum  is  spent  on  their  salaries  etc.  So  I  request  that  they  should  be  paid  from
 some  other  account  and  the  sum  allotted  for  Harijan  and  tribal  people  welfare  should
 be  utilized  for  improving  their  condition

 Shri  Ram  Dhan  (Lalganj)  :  Sir,  there  is  no  quorum  in  the  House
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 सभापति  महोदय
 :

 घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।  सभा  में
 ति  नहीं  है  ।  अतः  समा  स्थगित

 की  जाती

 ]
 Wetat)

 इसके  शग  लोक  सभा  बुधवार
 16  अप्रेल

 1969/26
 891  के  11  बजे

 म०  पु०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,  April
 16,  1969/Chaitra  26,  1891  (Saka).
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